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व्यवस्था नहीं तकदीर बदलने का खेल 


तीसरी दुनिया के देशों में भारत अकेला है जहाँ राजनीतिक सत्ता की पहचान संसदीय 
लोकतंत्र के तौर पर है। यह लोकतंत्र उस पूँजी पर जा टिका है, जिसका आधार 
मुनाफा है और यह मुनाफा तकनीक के सहारे अपने आप को पसार रहा है। वहीं 
लोकतंत्र का दूसरा चेहरा भी भारतीय समाज में ही मौजूद है। यह चेहरा उस 
बहुसंख्यक तबक़े का है, जो संसदीय लोकतंत्र के आसरे राजनीतिक सत्ता में अपने 
प्रतिनिधित्व को देखता है। यह पूँजी के जरिए पूँजी बढ़ाने के तर्क को महज पाँच 
से दस फीसद लोगों का सच मानता है और तकनीक को अब भी आर्थिक रीढ़ नहीं 
मानता। कहा जा सकता है, विकसित-विकासशील-ग़रीब तीनों की पहचान का 
तमगा भारत की छाती पर टँगा हुआ है। सभी को एक साथ, एक ही वक़्त आगे 
ले जाने या ले चलते रहने की मानसिकता को भारत जी भी रहा है। जाहिर है, 
यह स्थिति अगर पाँच दशक पहले की स्थितियों के साथ जोड़ कर देखी जाए तो 
समाज का चेहरा एकदम अलग दिख सकता है। इतना ही नहीं, उस स्थिति में 
राजनीति का मिजाज भी एकदम बदला नजर आएगा। 

एक दशक में नीति बनाने वालों पर जिस तेजी से पूँजी-तकनीक हावी हुई 
या कहें कि मजबूरी बनी, उससे दो बातें बिल्कुल साफ़ हो गईं | एक, कल्याणकारी 
राज्य का सोच अब नहीं बचेगा, यानी नागरिकों को लेकर राज्य हर जिम्मेदारी से 
बचेगा और निजी पूँजी के हवाले सब कुछ करेगा। दो, वैसा हर व्यवसाय समाज 
में चल निकलेगा जो बात सबको करेगा, लेकिन निजी मुनाफा उसकी पहली जरूरत 
होगी। यह अंदाज एक तबक़े को लुभाने के लिए तो दूसरे में लोभ पैदा करने के 
लिए है। यह अंदाज छोटी कार और सस्ते फ्रिज की सुविधा देने वाले मॉल से लेकर 
शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को भी घेरे में ले रहा है। हालात यहीँ नहीं थम रहे हैं। 
संविधान के तहत रचा गया “चैक एंड बैलेंस' का सिद्धांत भी गर्त में जाता दिख 
सकता है और तीन पायों के अलावा चौथे पाए यानी मीडिया की भी यही दिशा 


सूरतेहाल : एंकर की नज़र से :: 9 


है। यहाँ टीवी समाचार चैनलों को सीधे जोड़ा जा सकता है जो आधुनिक भारत 
की मुनाफ़े की इस ललक को बिना लागलपेट न सिर्फ़ परोस रहा है, बल्कि सैकड़ों 
तर्को के सहारे खुद को भी संतुष्ट किए हुए है। यानी नए भारत का अंदाज बिल्कुल 
साफ़ है । बात सबकी होगी, क्योंकि लोकतंत्र का जायका इस देश की रगों में दौड़ता 
है, और मुनाफा चंद का होगा क्योंकि किसी भी विकसित देश की जनसंख्या के 
बराबर तीसरी दुनिया के इस देश में उतनी जनसंख्या वाला तबक़ा मौजूद है, जो 
बाज़ार को कमज़ोर नहीं होने देगा। 

टीवी समाचार चैनल के लिए यही वे परिस्थितियाँ हैं जो ऑक्सीजन का काम 
करती हैं। आप कह सकते हैं कि समाज और सत्ता के अंतर्विरोध को देखने-दिखाने 
का इससे बेहतरीन माध्यम कोई हो ही नहीं सकता। प्रिंट पत्रकारिता का यह कहते 
हुए हमें साथ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि टीवी चैनल जिस पूँजी-तकनीक पर टिका है, 
प्रिंट में वह बड़े स्तर पर तो मौजूद है लेकिन रिपोर्टर या संपादक तक पहुँचते-पहुँचते 
पूँजी तकनीक से कहीं ज़्यादा महत्त्वपूर्ण नजरिया-समझ-विचार और कागज पर 
उकेरे जाने वाले शब्द हो जाते हैं। कह सकते हैं, अख़बार के लिए संपादक की 
बड़ी संपत्ति उसका रिपोर्टर, उसकी समझ, उसकी कलम की धार है, लेकिन टीवी 
में संपादक का नजरिया रिपोर्टर से हट कर पूँजी और तकनीक पर ज़्यादा टिक जाता 
है और उसे ही चैनल के अनुकूल करना उसकी संपादकीय समझ बनती चली जाती 
है। मोटी बात यही है कि समाज की ज़रूरत से हट कर उसको लुभाने या लोभ 
पैदा करने वाली स्थितियों के साथ टीवी जीता है क्योंकि उसकी उत्पत्ति पत्रकारीय 
ज़रूरत से ज़्यादा पूँजी को मुनाफे में बदलने के दृष्टिकोण के तहत हुई है। 


यही वह स्थिति है जो समाज के रसायनशास्त्र या कहें कि उसके गणित को बदल 
रही है। दरअसल, टीवी एकमात्र ऐसा माध्यम है जो पूँजी-मुनाफे की अवधारणा 
को सामाजिक शास्त्र में बदल देता है। यहाँ यह बहस बेमानी है कि समाचार चैनल 
सतही हो चले हैं, या फिर ख़बर छोड़ किसी दूसरी राह पर चल पड़े हैं जहाँ ख़बर 
का मतलब मनोरंजन हो रहा है। सिनेमा, सेक्स, अपराध, धर्म को दिखा कर चैनल 
धंधा कर रहे हैं। कोई कह सकता है कि यह सही है। लेकिन इस धंधे की ख़बर 
से हट कर भी अगर देखें कि चैनलों ने समाजशास्त्र किस तरह बदल दिया है, तो 
वह कहीं ज़्यादा खतरनाक सच है। यह त्रासदी है जिससे हर कोई बचना या मुँह 
मोड़ना चाह रहा है। आज के दौर में टीवी की ज़रूरत जिस तरह बढ़ी है, उसमें 
ख़बरों का परोसना देखिए। मालेगाँव में हुए विस्फोट के एक घंटे के भीतर ही एक 
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चैनल ने इस वारदात के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ' आईएसआई ' का हाथ 
करार दिया। जबकि तब तक न सरकार को तरफ से, न ही महाराष्ट्र पुलिस को 
तरफ से आईएसआई का नाम लिया गया था। 

विशेष आर्थिक क्षेत्र (स्पेशल इकनॉमिक जोन) यानी ' सेज' को लेकर सोनिया 
गांधी ने जैसे ही किसानों की जमीन नहीं लेने की बात कही, वैसे ही एक दूसरे 
चैनल ने “एक्सक्लुसिव स्टोरी' चलाई कि सेज को सरकार हरी झंडी नहीं देगी। 
लेकिन दो दिन बाद प्रधानमंत्री और वाणिज्य मंत्रालय ने जैसे ही किसानों का अहित 
नहीं होने का आश्‍वासन दिया, वैसे ही उस चैनल ने ख़बर दी कि सेज से भारत 
का कितना विकास हो सकता है। एक राष्ट्रीय चैनल ने तो छत्तीसगढ़ से सलवा 
जुडूम वाले इलाक़े में नक्सलियों को बलात्कारी करार देकर विशेष प्रोग्राम कर दिया। 
अगले ही दिन नेपाल के माओवादी आंदोलन से नक्सलियों को जोड़ कर वैचारिक 
संघर्ष का सवाल खड़ा करने वाली स्टोरी कर दी । आप कह सकते हैं कि ऐसी ख़बरें 
तो हर दिन किसी-न-किसी चैनल पर दिखती हैं, जिनका कोई सिर-पैर नहीं होता 
या फिर सब कुछ दिखाने की प्रबल इच्छा झलकती है | दरअसल, यह अपने-आप 
में नायाब है कि टीवी पर राज्य की कोई बंदिश नहीं है। कोई ऐसा क़ानून भी नहीं 
है, जिसे लेकर बहस छिड़े कि राज्य समाचार चैनलों को अपने अनुकूल करना चाहता 
है। लेकिन नीतियों पर कैसे पूँजी और निजी मुनाफा हावी हो सकता है, उसका 
यह बेमिसाल प्रतीक है। 

जरा कल्पना कीजिए कि अगर समाचार चैनल इसी तरह चार दशक पहले 
होते तो क्या हमारा समाज ऐसा ही रहता जैसा अब है, या अभी जिस तरह भविष्य 
का समाज कल्पना से परे होता जा रहा है, कहीं ऐसा उस दौर में ही तो नहीं लगने 
लगता। अगर सत्तर के दशक में चैनल इसी तर्ज पर होते तो 977 में शायद पाकिस्तान 
के साथ युद्ध हुआ ही न होता या कहें बांग्लादेश अस्तित्व में आया ही नहीं होता। 

कल्पना करें कि मीडिया ' कारगिल ' की तर्ज पर ख़बरों को कवर करता | उसके 
बाद भुट्टो और मुजीबुरहमान के अंतरराष्ट्रीय मंच पर इंटरव्यू का दौर...फिर इंदिरा 
गांधी की विदेश नीति को लेकर बहस-मुबाहिसों का दौर । 974-75 में शायद 
जयप्रकाश नारायण प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाते या फिर छात्र आंदोलन महज टीवी 
की कहानी बन कर रह जाता । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कैडर जेपी के संपूर्ण क्रांति 
के नारे के साथ कतई नहीं जुड़ पाता क्योंकि तत्कालीन सरसंघचालक देवरस के 
साक्षात्कार के जरिए ही संघर्ष के इस गठबंधन को हवा निकल जाती, क्योंकि बात 
गांधी के हत्यारे की उठती । जेपी भी शायद जवाब नहीं दे पाते। जो कांग्रेसी इंदिरा 
गांधी का साथ एक-एक कर छोड़ रहे थे, शायद वह भी कांग्रेस नहीं छोड़ पाते। 
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हो सकता है जगजीवनराम तक कांग्रेस में ही दुबके रहते, क्योंकि समाजवादियों 
और संघ परिवार के अंतर्विरोध की कहानी जब टीवी न्यूज चैनल के जरिए घर- 
घर गूँजती और सारी बहस, सारे जन-निर्णय ड्राइंगरूम में सिमटते तो कोई जन- 
नेता होने का गुमान भी शायद नहीं पालता। 


जिन्हें याद है, वे जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने रामलीला मैदान में जेपी की रैली 
विफल करने के लिए उस वक़्त दूरदर्शन पर हिट फिल्म 'बॉबी' दिखाने का एलान 
किया। लेकिन क़रीब पाँच लाख लोग फिर भी रामलीला मैदान पहुँचे। अब जैसी 
हालत होती तो शायद खाली रामलीला मैदान से जेपी का भाषण हर ड्राइंगरूम में 
सुना जाता। चैनल बदल-बदल कर “बॉबी ' भी देखी जाती और जेपी के भीतर भी 
अभी के नेताओं-सा ही जोश होता । और शायद वह सेना से बगावत करने या बदलाव 
के लिए आख़िरी लड़ाई लड़ने के ऐलान की जगह अपने शानदार कांग्रेसी अतीत 
और कांग्रेस के भ्रष्ट होने की बात कह कर अपने संघर्ष को मान्यता दिलाने के जुमले 
में ही बोलते ठीक वैसे ही जैसे 2004 में सत्ता गँवाने के बाद भाजपा ने रामलीला 
मैदान में रैली की, जहाँ पचीस साल पहले के इंदिरा के दौर की महँगाई को याद 
किया गया। नेता मंच पर ज्यादा थे। कार्यकर्ता मैदान में कम थे। हर समाचार चैनल 
ने रैली का सीधा प्रसारण कर घर-घर में महँगाई की बात पहुँचाई । लेकिन रात होते- 
होते रैली या कहें महँगाई की ख़बर को टीवी चैनल में कहीं जगह नहीं मिली । 
भाजपा भी रैली ख़त्म होते ही महँगाई का मुद्दा भूल गई। इस सब के बीच महँगाई 
का बढ़ना जारी रहा, जो आज भी जारी है। 


आप सोच सकते हैं उस दौर में टीबी समाचार चैनल होते तो वीपी सिंह प्रधानमंत्री 
नहीं बन पाते वीपी को सुनने कोई सड़क-मैदान में नहीं आता । सभी घरों में ड्राइंगरूम 
में चाय को चुस्की के साथ वीपी की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम को सुनते टीवी बहस 
में हिस्सा लेते। राजीव गांधी भी नैतिक तौर पर कमजोर नहीं पड़ते क्योंकि उनकी 
सभाओं में भी टीवी उतनी या कहीं ज्यादा भीड़ दिखाने-बताने में सक्षम होता और 
वीपी की तुलना में राजीव गांधी * अप मार्केट' होते, जो टीवी के ज्यादा अनुकूल 
होता। हो सकता है वीपी की वापसी कांग्रेस में उसी दौर में हो जाती। अमिताभ 
बच्चन राजनीति के बड़े नायक स्थापित हो सकते थे। जेपी को जगह अमिताभ 
जननायक हो जाते। बाबरी मस्जिद विध्वंस भी नहीं होता। संघी कारसेवक अपने 
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संघ परिवार के अंतर्विरोध में ही सिमटे रहते। आडवाणी की रथयात्रा किसी मैराथन 
दौड़ की तरह लगती। नरसिंह राव भी सालों-साल ख़ामोश नहीं रहते। 

यहाँ यह सवाल उठना जायज है कि टीवी उस दौर में होता तो क्या आमजन- 
बहुसंख्यक तबक़ा अपने संघर्ष की इच्छा, बदलाव की मन:स्थिति के साथ सड़क 
पर नहीं उतरता। आम आदमी के अंदर व्यवस्था के विरोध को लेकर बनने वाला 
गुबार क्या ड्ाइंगरूम में ही फुस हो जाता? आपातकाल की तनहाई सुकून से पैसा 
बनाने के लिए लोगों को अच्छी लगने लगती। 

खतरा यही है क्योंकि सतही ख़बरों की काट तो पत्रकारों में मौजूद है, लेकिन 
टीवी जिस सामाजिक रसायन का लेप लगा रहा है उसमें संघर्ष ड्राइंगरूम में सिमटेगा । 
व्यवस्था-बदलाव की मन:स्थिति बेडरूम में बहस के जरिए महज करवट बदलेगी । 
समाचार चैनल के पर्दे पर हर तरह की तस्वीर देखते-देखते अपने ही आक्रोश को 
पीने की ऐसी अद्भुत क्षमा हर किसी में विकसित हो रही है कि राज्य अगर नरसंहार 
करने लगे तो वह महज राजनीतिक प्रयोगशाला कह-सुन कर हर किसी को ख़ामोश 
कर देगी। गुजरात का सच हमारे सामने खड़ा है। लेकिन टीवी का मनोविज्ञान इतना 
भर नहीं है । गुजरात दंगों में जो भूमिका राज्य सरकार की रही, उस पर केंद्र में सत्तारूढ़ 
दलों की तीखी प्रतिक्रिया याद की जा सकती है जो उस वक़्त विपक्ष में थे। लेकिन 
नौ-ग्यारह ने समूची दुनिया को लील लिया, यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराता यात्रियों 
से भरा विमान एक ऐसा दृश्य है जिसे किसी टीवी प्रोपेगेंडा की जरूरत नहीं है। 
अमेरिका ने बताया कि नौ-ग्यारह का मतलब अल-कायदा है। अल-कायदा का 
भारतीय संदर्भ में भौगोलिक तौर पर मतलब कश्मीर या पाकिस्तान है तो आतंकवाद 
के तौर पर लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद। नौ-ग्यारह के बाद से यानी बीते 
पाँच सालों में देश भर में आतंकवाद की पचास छोटी-बड़ी घटनाएँ हुई। सभी के 
तार आईएसआई या लश्कर या जैश जैसे आतंकवादी संगठनों से जोड़े गए। यानी 
देश में आतंकवाद को लेकर बहस की गुंजाइश ख़त्म कर दी गई और सब कुछ 
पाकिस्तान के साथ भारत सरकार के संबंधों पर छोड़ दिया गया। और पाकिस्तान 
को लेकर सरकार से अलग सोचने का मतलब देशद्रोही होना भी हो सकता है। 
इस दौर में समाचार चैनलों पर सैकड़ों कार्यक्रम हुए, जिनमें आतंकवाद का मतलब 
पाकिस्तान से ही जुड़ा। सरकार का रुख हर बार पड़ोसी से अच्छे संबंधों को लेकर 
ही उभरा। अच्छी बात है कि इस दौर में हर राजनीतिक दल ने सत्ता का स्वाद चखा। 
कोई अभी यूपीए के साथ है तो कोई पहले राजग के साथ था। लेकिन सत्ता में रहते 
हुए सभी के विचार एक से रहे । टीवी अच्छा माध्यम बना गुस्सा शांत करने के लिए। 
और इन स्थितियों का लाभ गुजरात को भी मिला। उसने छाती ठोंक आतंकवाद की 
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अपनी परिभाषा को सही बताया और सभी ने ख़ामोश विरोध किया। 


ऐसे में सामाजिक तौर पर देश के भीतर स्थिति कैसे बदल गई है, इसका अंदाज़ा 
इसी से लग सकता है कि अपने औजारों को पैना करने के लिए राज्य को कोई अतिरिक्त 
मशक्कत नहीं करनी पड़ी। हर राज्य के पुलिस मुखिया ने मान लिया कि हर 
आतंकवादी मुसलिम है। हर नौकरशाह ने निजी मुनाफे के आगे घुटने टेके; किसी 
ने नहीं कहा कि उद्योगपति से ज्यादा तरजीह किसान को देनी चाहिए। मध्यम तबक़्े 
के लिए अमेरिका और यूरोप पसंदीदा देश हो गए। डॉलर और यूरो की कमाई ने 
इस तबक़े का मान अचानक बढ़ा दिया। और इन सब का प्रतीक टीवी बना, जिसका 
चरित्र पूँजी ने पहले ही बदल कर निजी मुनाफे में सिमटा दिया। टीवी की गिरफ्त 
में आया तबक़ा व्यवस्था परिवर्तन के सोच को ड्राइंगरूम में बैठ धुएँ में उड़ा कर 
इसी लोभ में पड़ा है कि एक दिन उसकी तकदीर भी बदल जाएगी। 
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सामाजिक संघर्ष को दस्तक 


नक्सलवाद के चार दशक में यह पहला मौका है जब वामपंथियों से नक्सली सीधे 
टकराव के मूड में हैं। अभी तक यह माना जाता रहा है कि दक्षिणपंथी राजनीति 
को सीधे खारिज करने का माद्दा अतिवामपंथियों में ही रहा है। वजह भी यही रही 
है कि हर दक्षिणपंथी राजनीतिक दल ने संसदीय राजनीति के दायरे से बाहर खड़े 
नक्सलियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर बता कर अलग-थलग करने को बात की 
है। लेकिन इस दौर में कभी वामपंथी दलों ने सीधे नक्सलियों पर उंगली नहीं उठाई । 
उन्हें क़ानून व्यवस्था का मुद्दा भी नहीं माना । बाक़ायदा सामाजिक-आर्थिक मुद्दों के 
सहारे नक्सली संकट को सुलझाने पर जोर दिया। 

सिंगुर-नंदीग्राम की घटना से अचानक सत्तारूढ़ वामपंथियों को नजर में 
नक्सली क्रानून-व्यवस्था के दायरे में आ गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के प्रचार- 
प्रसार से लेकर केंद्र को दी गई रिपोर्ट तक में सिंगुर-नंदीग्राम की हिंसा के पीछे 
नक्सलियों को दोषी करार दिया गया है। पश्चिम बंगाल के छह जिलों में नक्सली 
सक्रिय हैं । ये सभी झारखंड से लगे बेहद गरीब इलाक़े हैं । ।999-2000 के राष्ट्रीय 
नमूना सर्वेक्षण के मुताबिक पश्चिम बंगाल के गाँवों में 77 फीसद जनता गरीब है, 
जबकि नक्सल प्रभावित छह जिलों में यह आँकड़ा 89 फीसद है। समूचे भारत 
में गाँव में रहने वाले गरीबों का आँकड़ा 73 फीसद है। महत्त्वपूर्ण यह भी है कि 
पश्चिम बंगाल के गाँवों की अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी है और 72 फीसद किसान 
अपने जीवन यापन के लिए खेती करता है, बाजार के लिए नहीं। वहीं नक्सल 
प्रभावित जिलों में यही आँकड़ा 93 फीसद है। 

सवाल यह नहीं है कि नक्सली उन इलाक़ों में प्रभावी हैं, जहाँ वामपंथी पूरी 
तरह विफल हो रहे हैं। सवाल यह है कि चार दशक के बाद क्या पश्चिम बंगाल 
उसी मुहाने पर आ खड़ा हुआ है जहाँ साठ के दशक में किसानों को लेकर अतिवाम 
और वाम राजनीति खड़ी थी? पश्चिम बंगाल में साठ के दशक में किसान चेतना 
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के सवाल ने समूची राजनीति को अंदर से हिला दिया था। जिस तर्ज पर नक्सली 
नेता चारू मजूमदार ने नक्सलबाड़ी का खाका तैयार किया और जनसंघर्ष सामने आया 
उसने सत्ता पर कब्जा करने वाली शक्ति के तौर पर किसान चेतना को परखा । क्योंकि 
किसानों ने जमीन और फसल के लिए संघर्ष नहीं किया बल्कि राजसत्ता के लिए 
संघर्ष किया। अगर उस दौर के कांग्रेसी मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी और सिद्धार्थ शंकर 
रे को वामपंथी भी याद करते हैं तो उनकी लाल किताब में भी यही लिखा है कि 
तब का संघर्ष इन मुख्यमंत्रियों के हथियारबंद हमले के ख़िलाफ़ था। नक्सलियों 
को जुबान के ख़िलाफ़ था । नक्सलियों को जुबान भी यही थी कि किसानों ने राज्यतंत्र 
के हथियारबंद हमले के ख़िलाफ़ संघर्ष किया। उस दौर में किसानों को संघर्ष का 
पाठ नक्सलियों ने ही पढ़ाया। सशस्त्र हमले के लिए किसान अपने हाथों से बनाए 
हथियारों पर निर्भर रहे। उसी हथियार से राज्य तंत्र के हथियार छीने यानी अपने 
पैरों पर खड़े होकर संघर्ष को अंजाम दिया। 

उस दौर में वामपंथियों का सत्ता संघर्ष भी बराबर का था जो कांग्रेस को चुनौती 
दे रहा था। वामपंथी किसान संघर्ष से हट कर संसदीय राजनीति के दायरे में संघर्ष 
का बीज बो रहे थे। लेकिन वे भी किसान संघर्ष को खारिज करने से बच रहे थे 
क्योंकि कांग्रेस पर दोहरी मार पड़ रही थी, मगर सत्ता पक्ष को लेकर विकल्प सिर्फ़ 
माकपा दे रही थी। 964 में भाकपा के औपचारिक विभाजन के बाद माकपा के 
लिए सबसे मुश्किल भरे दिन रहे। उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी 
और सिद्धार्थ शंकर रे के नाम से माकपा कार्यकर्ताओं के रोंगटे खड़े हो जाते थे क्योंकि 
नक्सलबाड़ी आंदोलन के साथ निशाने पर माकपा भी रही। उस दौर में भाकपा ने 
कांग्रेस से गलबंहिया डाल रखी थी। यह साथ 970 से ]977 तक रहा। यानी 
आपातकाल में भी। मगर इसी दौर में माकपा ने बहुत कुछ सीखा। कैडर बनाने के 
लिए सामाजिक सरोकार कितना जरूरी है इसे नक्सलबाड़ी आंदोलन ने भी सिखाया 
और संसदीय राजनीति में कांग्रेस के ख़िलाफ़ खुद को टिकाने ने भी। 


वजह भी यही रही कि 77 में बंगाल को सत्ता जब वामपंथियों के हाथ आई तो 
ज्योति बसु ने अपने उन्हीं सामाजिक सरोकारों को अमली जामा पहनाना शुरू किया, 
जिनके आधार पर संघर्ष शुरू किया था। 77 में भूमि सुधार के प्रयास इसी सोच 
के तहत किए गए। इसी सोच ने लेफ्ट कैडर को ऐसी हिम्मत दी जिसे भेदना किसी 
भी राजनीतिक दल के लिए मुश्किल होता गया। 

दरअसल ज्योति बसु ने सत्ता से कैडर को सीधे जोड़ा। यानी जो भी नीतियाँ 
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बनते उन्हें लागू कराने में कैडर की हिस्सेदारी होती। कह सकते हैं कि ज्योति बसु 
ने सामूहिक जिम्मेदारी का अहसास पार्टी कैडर और सत्ता में पैदा किया। यही वजह 
थी कि तीन दशक के दौर में कभी किसी नीति को लेकर माकपा पार्टी-कैडर के 
बीच न तो मतभेद उभरे न बह कभी दोराहे पर खड़ी नजर आई। लेकिन बीते पांच 
सालों में जिस तरह वाममोर्चा सरकार का रुख किसानों को लेकर बदला, उससे उस 
संघर्ष को लेकर ही उसी वाम कैडर के बीच सवाल पैदा हुए जिसने नक्सली चारू 
मजूमदार का साथ छोड़ वामपंथी ज्योति बसु का हाथ थामा था। 


सवाल उठा कि जिस जमीन-किसान के मुद्दे पर वाममोर्चा तीस साल से सत्ता पर 
काबिज है अब उसी जमीन पर खड़ा किसान अगर लहूलुहान हो रहा है तो उसके 
संघर्ष का रास्ता कहाँ से निकलेगा? क्योंकि इन तीस सालों में भूमिहीन खेत मजदूरों 
की तादाद 35 लाख से बढ़ कर 74 लाख १8 हजार हो गई है। जाहिर है, विकास 
के इस तथाकथित पहिए ने गरीब किसानों को बुरी तरह बर्बाद किया है। यह बड़ा 
सच है। लेकिन बंगाल का सबसे बड़ा सच भी यही है कि किसानों की त्रासदी 
ने ही यहाँ चालीस साल पहले विद्रोह और सत्ता बदल का खाका खाँचा था। 

ऐसे में वाम सरकार ने जैसे ही सामूहिक हिस्सेदारी का रास्ता छोड़ पूँजीपतियों 
से हाथ मिलाया, उसी जनता ने संघर्ष का बिगुल बजाया, जिसे संघर्ष का प्रशिक्षण 
वामपंथ ने दिया था। संघर्ष में तो जमीन चटवाने का काम सिंगुर-नंदीग्राम में जनता 
ने कर दिया, लेकिन अपनों से हुए संघर्ष ने पहली बार माकपा समेत समूचे वामपंथियों 
की कलई भी खोल दी। वामपंथी ने सबसे पहले भूमि सुधार का बीड़ा उठाया। 
977 में वाम मोर्चे ने इसके लिए प्रयास शुरू किया। पच्चीस सालों में क़रीब चार 
लाख एकड़ जमीन भूमिहीनों को बाँटने के लिए अधिग्रहीत की गई। मगर इस दौर 
में अधिग्रहीत जमीन का 75 फीसद यानी तीन लाख एकड़ जमीन का हिसाब- 
किताब आज तक नहीं है। कुछ जमीन क्रानूनी पचड़े में फँसी है तो काफ़ी जमीन 
व्यापारिक उपयोग के लिए दे दी गई। 

खेती योग्य जमीन को लेकर वामपंथियों की संजीदगी इस बात से भी समझी 
जा सकती है कि पश्चिम बंगाल के भूमि सुधार मंत्री अब्दूल रज्जाक खुद मानते 
हैं कि हर साल बीस हज़ार एकड़ खेती लायक जमीन ख़त्म हो रही है। यानी दूसरे 
उपयोग में इसे हस्तांतरित किया जा रहा है। माकपा के मुखपत्र गणशक्ति के 6 
अक्टूबर, 2005 अंक में माना गया कि खेती के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने 
के बावजूद इसके विकास का बहुत छोटा हिस्सा भी खेत मजदूरों तक नहीं पहुँचा है। 
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अनुसूचित जाति/जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों से आने वाले 
सामाजिक-आर्थिक दोनों रूप से पिछड़ रहे हैं। छोटी जोत के कारण 90 फीसद 
पट्टेदार, 83 फीसद बटाईदार काम के लिए दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर हैं । 
इसमें 36 फीसद पट्टेदार और 26 फीसद बटाईदारों की कमाई पूरे महीने की एक 
हज़ार रुपए भी नहीं है। रोजाना तीस रुपए से ज्यादा की मजदूरी इन्हें नहीं मिलती। 
सवाल इसलिए भी गहराए हैं क्योंकि जो जमीन औद्योगीकरण के नाम पर चंद हाथों 
में रेवड़ी के भाव दी जा रही है वह खेती की है। जबकि राज्य के पास ] लाख 
75 हजार एकड़ ऐसी वन भूमि है, जिस पर खेती नहीं हो सकती, वह यों ही पड़ी 
है । इतना ही नहीं, कंगाल होकर बंद पड़े उद्योगों की चालीस हजार एकड़ जमीन 
भी जस की तस पड़ी है। 

ऐसे में अब दोबारा यह संभावना दिखने लगी है कि इस वक़्त किसान चेतना 
वही संघर्ष खड़ा सकती है जो साठ के दशक में खड़ा हुआ था। हालांकि तब और 
अब की परिस्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। कांग्रेस की जगह वामपंथी खड़े हैं। 
नक्सलियों को वामपंथी भी क्रानून-व्यवस्था का मामला मान रहे हैं । बाक़ायदा राज्य 
की नीतियों को इस तर्ज पर रखा जा रहा है, जिससे यह अवधारणा बने कि खेती 
अब लाभदायक नहीं रही। 


ऐसे माहौल में सरकार ने हमेशा किसानों के संघर्ष को क्रानूनी दायरे में देखा है। 
संसदीय राजनीति ने भी माना कि किसान तभी विद्रोह पर उतरते हैं जब उन्हें क़ानून 
के तहत मिलने वाले फायदों और सुविधाओं से बंचित किया जा रहा हो। किसान 
चेतना राजसत्ता को चुनौती दे सकती है, इसे संसदीय धारा, बल्कि मार्क्सवादी और 
गांधीवादी भी नहीं मानते। कांग्रेस ने कभी इस सच को नहीं माना कि भारतीय किसान 
संघर्ष कर सकता है । वह भी एकजुट होकर । किसानों को हमेशा परंपरागत तौर पर 
विनीत और शांतिपूर्ण चरित्र वाला माना गया। तेलंगाना विद्रोह के दौरान किसान जब 
तक निजाम के जमींदारों के खिलाफ लड़ते रहे और संघर्ष का रूप सामंतवाद विरोधी 
रहा, वामपंथियों ने बिना हिचक उसकी अगुआई की । लेकिन जैसे ही तेलंगाना की 
लड़ाई फौज के खिलाफ शुरू हो गई, वामपंथियों में हिचक पैदा हो गई। माकपा 
ने भी बंगाल में साठ के दशक में किसानों को लेकर यही माना है कि किसान संघर्ष 
को सत्ता के दखल में उतारना न तो सही है, न ही संभव। 
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मगर उस समय नक्सलियों ने ठीक इसके उलट अपने कार्यकर्ताओं के जरिए किसानों 
के संसर्ग से विद्रोह की चेतना जगाने का काम किया। किसान चेतना की इस समझ 
ने ही भूमिहीन गरीब किसानों को एकजुट किया । और भूमिसुधार को सिर्फ बटाईदार 
तक सीमित नहीं रखा। इसे नीचे तक ले गए। किसानों को एकजुटता का ही असर 
था कि शहरों के मध्यवर्ग को भी इसने संघर्ष का नया रास्ता दिखा दिया। इसको 
वजह यह रही कि माकपा ने सत्ता में आते ही भूमि सुधार का कार्यक्रम अपने हाथ 
में लिया। कह सकते हैं कि तब किसान चेतना का दबाव था, मगर बड़ा सच यह 
भी है कि तब वाममोर्चा सरकार के सामाजिक सरोकार थे, जो नक्सली सोच का 
विकल्प थे। लेकिन चार दशक बाद, आज भी कांग्रेस की जगह वामपंथी सत्ता में 
हैं और किसान-जमीन का मुद्दा दोबारा खड़ा हो गया है और नक्सली पैर जमा रहे 
हैं तो क्या यह माना जाए कि पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकार को इसी बात 
का डर है कि किसान चेतना दोबारा जाग सकती है। जो उसके उस आदर्श माडल 
को धता बता सकती है जिसके सहारे विदेशी पूँजी से उद्योग खड़ा कर खेती का 
गला घोंटा जा रहा है। 

इसलिए नक्सली अब सामाजिक-आर्थिक मसला नहीं रहे। हालाँकि यह 
हक़ीक़त है कि बीते पाँच सालों में समूचे देश में नक्सली हिंसा में साढ़े तीन हज़ार 
से ज्यादा बेगुनाह मारे गए हैं, मगर इसी दौर में पाँच हज़ार किसान भी सरकार की 
गलत नीतियों की वजह से मारे गए। जाहिर है, इस सच को हर राजनीतिक दल 
समझ रहा है कि अगर सचमुच किसान चेतना आई तो इसका मतलब महज नंदीग्राम 
या सिंगुर नहीं होगा और खतरे में सिर्फ कामरेड नहीं आएगा, बल्कि वह सामाजिक 
संघर्ष को दस्तक होगी। 
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ज़िंदगी हारी राजनीति जीती 


नंदीग्राम में 28 नवंबर को सीपीएम की रैली ने जतला दिया कि आख़िर क्यों पश्चिम 
बंगाल में तीस साल से उनकी राजनीतिक जमीन पर कोई सेंध लगा नहीं पा रहा 
है। ठीक ग्यारह महीने बाद नंदीग्राम में सीपीएम नेता घुसे तो जीत के जश्न के साथ। 
इससे पहले दिसंबर 2006 में सीपीएम के नेता नंदीग्राम में घुसे थे और उसके बाद 
से ही शुरू हुआ था नंदीग्राम का संग्राम। इंडोनेशिया के सलीम ग्रुप के कैमिकल 
हब को लेकर जो जमीन चिन्हित को गई उस पर दखल को राजनीति कितनी हिंसक 
हुई यह समूचे देश ने देखा। लेकिन 28 नवंबर को सिर्फ़ नंदीग्राम के अहसहाय- 
मासूम परिवारों ने देखा कि सीपीएम नंदीग्राम में कैसा दखल चाहती है। सीपीएम 
की रैली में सीपीएम के कद्दावर नेता लक्षमण सेठ ने शिरकत की। लक्षमण सेठ 
हल्दिया से आते हैं | लक्षमण सेठ वही नेता है जिन्होंने ग्यारह महीने पहले नंदीग्राम 
का दौरा किया था। उसके बाद सरकार के जिस दस्तावेज को नंदीग्राम की जमीन 
अधिग्रहण के लिए जारी किए गए उस पर भी लक्ष्मण सेठ के ही हस्ताक्षर थे। 
रेली में उन लोगों की तादाद भी काफी रही जिन्हें बेदखल कर दिया गया है । जिनकी 
जमीन छिनी जा चुकी है | जिनके घर तोड़े जा चुके हैं | जो रिफ्यूजी कैंप में रहकर 
अपनों की आस जोह रहे हैं। जिनके परिवार में किसी की हत्या हुई है। किसी के 
साथ बलात्कार हुआ है। किसी के परिवार का कोई न कोई शख्स गायब हुआ है, 
ऐसे सभी लोग रैली में दिखाई दिए। 

जाहिर है यह सवाल उठ सकता है कि सीपीएम कैड़र के हाथों ही जिन्होंने 
सब कुछ गँवा दिया वही लोग सीपीएम रैली में शिरकत क्यों कर रहे हैं। सीपीएम 
की राजनीति जमीन को पकड़ कर कैसे चलती है। नंदीग्राम की इस 28 नवंबर 
की रैली को सफल बनाने के लिए तैयारी 27 नवंबर को दिनभर नजर आई। सीपीएम 
सांसद मो. सलीम, ट्रेड यूनियन सीटू (बंगाल) के अध्यक्ष श्यामल चक्रवर्ती और 
सीपीएम महिला विंग (गणतांत्रिक महिला समिति) को अध्यक्ष श्यामली गुप्त ने 
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नाम-नसीफा (बदला हुआ) 
उम्र—35 नंदीग्राम 

पता-नंदीग्राम 

नसीफा रिफ्यूजी कैंप में है। फूस-मिट्टी का 
घर टूट चुका है । सात नवंबर को देर शाम 
के वक़्त उसके घर में जिस तरह सीपीएम 
कैडर घुसा और जो कुछ किया उसे जुबान 
पर लाने की हिम्मत भी नसीफा में नहीं है। 
कैंप में कोई भी उससे कुछ पूछता है तो 
वह खामोश ही रहती है। डरी-सहमी 
इतनी कि खुद के साथ जो हुआ उसे बताने 
से भी कतराती है । किसी तरह घरवालों ने 
घर दोबारा जोड़ा तो नसीफा को भी घर ले 
आए। नसीफा अब घर में ही क़ैद रहना 
चाहती है। वह घर के बाहर उजाला भी 
देखना नहीं चाहती । 

उस रात क्या हुआ? 

उस रात सात नवंबर को मेरे घर के सामने 
दो मोटर साइकिल सवार आ कर रुके । मेरे 
घर का दरवाजा पीटा और कहा कि दरवाजा 
खोलो | हम कुछ नहीं करेंगे। 

कया आप उन्हें पहचानते हैं? 

नहीं, वे यहाँ के नहीं हैं। वे बाहर के हैं, 


उन्होंने कहा कि वे कुछ नहीं करेंगे। वे 
सीपीएम पार्टी के लोग हैं । वे हमें गालियाँ 
दे रहे थे। हम भागना चाहते थे। लेकिन 
उन्होंने हमें जाने नहीं दिया। 

कया उस समय कोई पुरुष आपके घर में 
था? 

तीन लोग थे लेकिन वे अंदर नहीं आ पाए। 
डर के मारे मैं कुछ कह भी नहीं पाई। 
उस समय क्या कोई पड़ोसी था? 

दो महिलाएँ थीं, वे बरामदें तक आई 
लेकिन कोई कुछ कह नहीं पाई। 

क्या आप उन्हें पहचान लेंगी? 

शायद नहीं, वे बाहर के थे। 

क्या देखने पर पहचान पाएँगी? 

शायद देखने पर पहचान लूँ। 

अब कया चाहती हो? 

क्या चाहूँगी, जीना चाहती हूँ। 

कया पुलिस में मामला दर्ज किया है? 
नहीं। 

क्या करना चाहोगी? कया मानवाधिकार 
संगठन से आपके पास कोई आया है? 
कोई नहीं आया हम बस घर के अंदर ही 
हैं। कोई नहीं आया। 


दिनभर नंदीग्राम की गलियाँ छानी। वहीं नंदीग्राम के ही तमलुख इलाक़े में विनोद 
कोनार घूमते रहे । जब तक ये नेता घूमे तब तक नंदीग्राम में सीपीएम अपने राजनीतिक 
दखल और हैसियत की बात करती रही। फिर शाम ढलते ही शुरू हुआ आतंक 
फैलाने का सिलसिला। मोटर साइकिल से निकला युवाओं का दल जो हर उस घर 
में घुसा जहाँ बीते ग्यारह महीनों में काफी कुछ उजड़ गया था। इस दल ने हर उस 
जगह दस्तक दी जहाँ आँसू सूख चुके थे। अपने परिजनों के खोने का दुख समेटे 
लोगबाग बैठे थे। चाहे वह कोई घर हो या रिफ्यूजी कैंप। सभी जगह एक ही बात 
कही गई। रैली में हर किसी को आना है। जो नहीं आया वह सुरक्षित नहीं रहेगा 
और दस हजार रुपए जुर्माना देना होगा। कइयों को लात-घूँसे लगाकर रैली में शामिल 
होने का न्यौता दिया गया। कुछ एक ने थाने में जाकर शिकायत भी की। कइयों ने 
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नाम--सकीना (बदला हुआ नाम) 
उम्र--40 साल 
पता संतिगांवाड़ी--नंदीग्राम 
सकीना जिन्दा है मगर मौत से बदतर हालात में है। 6 नवंबर का दिन उसके लिए सब 
कुछ ख़त्म करने वाला दिन साबित हुआ। बीते दस महीनों से लगातार हिंसा का तांडव 
उसने देखा लेकिन यह सपने में भी नहीं सोचा कि जो लाल झंडा उठाकर कभी हक़ 
को बात करने, नारे लगाने या गुंडागर्दी करते वही जाने-पहचाने चेहरे उसकी इज्जत 
लूट लेंगे और उसकी बेटियों की इज्जत उसकी आँखों के सामने दरिंदगी के साथ लूट 
ली जाएगी। सकीना 6 नवंबर के बाद से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और कैंप में ही जी 
रही है। बेटियाँ कहाँ हैं, पता नहीं-घर बचा है या नहीं, यह भी नहीं पता-आगे 
जिंदगी चलेगी कैसे यह भी पता नहीं-सिवाय आँसुओं के सकीना के पास कोई पूँजी 
नहीं है-पुलिस मामला दर्ज कर चुकी है। डाक्टरों ने बलात्कार की पुष्टि कर दी है। 
सकीना ने सीपीएम कैडर के उन लोगों के नाम बता दिए हैं जिन्होंने उसके साथ, बेटियों 
के साथ कुकर्म किया। लेकिन अब समूचे इलाक़्े में खामोशी है। 

मुझे पहले मारा और उसके बाद मेरे साथ रेप किया। मेरी दो बेटियों के साथ भी 
रेप हुआ...अब बेटियाँ कहाँ हैं मुझे पता नहीं । 
जो लोग आए थे उन लोगों को आप पहचान लेंगे? 
हाँ...मैं अच्छी तरह से पहचान सकती हूँ...वो लोग सीपीआईएम के “ हौरमण वाहिणी ' 
के लोग हैं और इसी गाँव के लड़के हैं और सीपीआईएम के आदमी हैं...मैं नाम भी 
बता सकती हूँ...उनके नाम बच्चू, कानू हैं। मुझे रेप किया बच्चू ने और मेरी मंझली 
बेटी को कानू ने रेप किया...और दूसरी बेटी को रेप किया कोनाबारी ने...अब्दुल भी 
साथ था। 
आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ... क्या आप वापस जाना चाहेंगी? 
क्या जाना चाहुँगी ऐसे माहौल में । शांति अगर होती तो हम जरूर जाते लेकिन ऐसे 
माहौल में नहीं...ऐसी भी धमकी दी जाती है कि अगर तुम वापस आए तो तुम्हें गोली 
मार दी जाएगी...मेरी तो छाती फट रही है...ऐसा हादसा हुआ है...बच्चों के सामने 
माँ के साथ ऐसा हादसा हुआ...क्या कोई इसे कबूल कर पाएगा...इस जिल्लत भरी 
जिंदगी और बच्चों के सामने जाने से अच्छा है कि मर जाउँ... 


सुरक्षा देने को बात भी की। लेकिन पुलिस ने सिर्फ इतना कहा, क्या होगा इसके 


लिए सुरक्षा नहीं दी जा सकती। कुछ हुआ हो तो हम देख सकते हैं। 


दरअसल नंदीग्राम में जो कुछ ग्यारह महीनों से लगातार होता रहा है। उसके 
बाद हुई रैली ने इसके संकेत तो दे दिए, खामोशी व शांति नंदीग्राम की हथेली पर 
नहीं लिखी है । क्योंकि सीपीएम की राजनीति का आधार जमीनी स्तर की राजनीति 
है। जिससे पंचायत चुनाव में तीनों स्तर पर कब्जा करना है। जिला परिषद, पंचायत 
समिति और ग्राम पंचायत। यह स्तर सीपीएम की राजनीति में कितना मायने रखते 
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नाम-जहांआरा 

उम्र-0 साल 

पता-सतिगांबाड़ी, नंदीग्राम 

जहांआरा अपने परिवार से बिछुड़ चुकी 
है। माँ-बाप कहाँ हैं पता नहीं। जहांआरा 
को यह भी पता नहीं कि गोली बारी हुई 
थी। हिंसा की वह कौन सी सुबह थी जब 
भोर होते उनके गाँव पर एकाएक हमला 
हुआ था। जब हमला हुआ तब समूचा गाँव 
ही भागने लगा। वह भी भागी। भागते हुए 
जहांआरा ने यह जरूर देखा कि कई लोग 
चोट खाकर गिर रहे थे। कईयों को गोलियाँ 
भी लगीं । जो हिंसा गाँव में हुई वह उसे रात 
में सोने नहीं देती जहाँआरा की आँखों के 
आगे सबकुछ आज भी जैसा का तैसा है। 
माँ-बाप नहीं मिले तो रिश्तेदारों का खोजा । 
बीते एक महीने से वह किसी भी अपने से 
मिलना चाहती है। देखना चाहती है। इस 
दौर में उसके आँसू भी सूख चुके हैं। वह 
रोना चाहती है तो भी आँसू नहीं निकलते। 
पाँचवी क्लास में पढ़ने वाली जहांआरा 
बिल्कुल अकेली है। उसके बदन पर जो 
कपड़ा है वही उसकी पूँजी है। नंगे पाँव 
नंदीग्राम की गलियों में घूमती इस बच्ची 
को भरोसा है माँ-बाप मरे नहीं हैं। मेरे 
माता-पिता का कोई पता नहीं है। मैं उन्हें 


खोज रही हूँ पर वो मुझे मिल नहीं रहे हैं। 
वहाँ गोलीबारी चल रही थी और मैं उन्हें 
रोते हुए खोज रही थी। 

आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 
पाँचवी कक्षा में। 

कौन से स्कूल में हो? 

वृंदावन चौक हाईस्कूल । 

कितने दिन से स्कूल नहीं जा रही हो? 
बीस दिन से ऊपर हो गया और स्कूल भी 
तो बंद है । मैं उस दिन रोते हुए जा रही थी 
तभी मुझे सीपीएम वाहिनी के लोगों ने 
पकड़ लिया। तब मैंने पूछा आप लोग मुझे 
तो नहीं मारोगे। तब उन्होंने कहा नहीं 
मारेंगे पहले पास तो आओ फिर पूछा 
किसकी बेटी हो। काजीहार की हो क्या। 
तो मैंने कहा कि नहीं उनके भाई की बेटी 
हूँ। तो उन्होंने पूछा काजीहार कहाँ है बता 
सकती हो तो मैंने बताया कि मुझे पता 
नहीं। उन्होंने पूछा तुम्हारे घर में कोई है। 
मैंने बताया नहीं है। 

बत्तख, मुर्गी, गाय, बकरी सब छोड़कर 
हम लोग अपने घर में ताला लगाकर वहाँ 
से भाग गए थे। बाद में उन लोगों ने घर 
का ताला तोड़ दिया था। मैं घर वापस आई 
और वहाँ ताला लगाकर फिर भाग गई। 


हैं इसका एहसास इसी से हो जाना चाहिए कि 977 में सत्ता में आने के बाद ज्योतिबसु 
ने जो पहला क़दम उठाया वह पंचायत चुनाव में राजनीतिक दल के तौर पर शिरकत 
करना था। 978 में बंगाल में पंचायत चुनाव हुए। और बंगाल देश का पहला राज्य 
बना जहाँ सीधे राजनीतिक दलों ने चुनाव में शिरकत की ग्रामीण इलाक़ों के लिए 
चुनाव कितना मायने रखते हैं इसका एहसास इससे भी हो सकता है कि पंचायत 
चुनाव में वोटों का प्रतिशत 80 के पार रहता है। सीपीएम की राजनीति का सच 
यह भी है कि कृषि पर टिकी अर्थव्यवस्था का खाँचा ही उसका वोट बैंक है । भूमि- 
सुधार का जो चेहरा बंगाल में नजर आता है उसमें वही तबक़ा ज्यादा प्रभावित है 
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नाम-मिन्नती 

उम्र-20 साल 

पता-नंदीग्राम 

मिन्नती ने अपनी आँखों के सामने माँ को 
मरते हुए देखा है। नंदीग्राम में 4 मार्च 
को जो हुआ उसकी आग मिन्नती के 
भीतर किसी हद तक समाई हुई है, यह 
मिन्नती के दर्द को टटोलते ही पता लग 
जाता है। जिन्होंने उसकी माँ को मारा, 
मिन्नती अब उनको मौत चाहती है । पिछले 
आठ महीने से नंदीग्राम में जब-जब हिंसा 
होती है मिन्नती हर बार यह सोचकर ही 
सिहर जाती है--कि फिर किसी की माँ 
मर रही होगी। 

74 मार्च को कया हुआ था? 

वहाँ सभी जा रहे थे तो माँ गई | जमीन तो 
बचानी थी इसलिए वो भी गई। वहाँ कुछ 
पूजा भी शुरू हुई तो सबके साथ वो भी 
उनमें भजन करने लगी | उसी बीच कैनन 
से गोलीबारी शुरू हुई। तभी एक गोली माँ 
के सिर पर लगी। 


गोली किसने चलायी? 

यह तो देखा नहीं। लेकिन पूजा में जाने से 
पहले माँ ने घर पर कहा था कि जमीन 
बचाने के लिए पूजा हो रही है। लालझंडा 
लेकर गोली-बारी करने वाले हमारी जमीन 
छीनना चाहते हैं । कब्जा करना चाहते हैं । 
हमें गाँव से भगाना चाहते हैं । इसलिए पूजा 
में जाना जरूरी है। 

माँ को गोली लगी, तब ठुम कहाँ थी? 
मैं दस फ्लांग की दूरी पर खड़ी थी। 
अचानक ही हमला शुरू हुआ सब भागने 
लगे। माँ तो जमीन पर बैठी थी जैसे ही 
खड़ी होने लगी। मैंने उसे गोली लगते 
देखा गोली सिर में लगी । वह वहीं मर गई। 
आप चाहती क्या थी? 

माँ को मारने वालों को सजा मिले। मौत 
मिले। लेकिन कोई भी पूछने नहीं आया 
कि माँ कैसे मरी। एक पुलिस वाला जिसने 
कागज पर कुछ लिखा और बताया कि माँ 
के मरने की बात उसने लिख ली है। 


जो पंचायत चुनाव को प्रभावित करता है। यही वजह है कि 7 जिला परिषद में 
से 5 पर सीपीएम काबिज है। ग्राम पंचायत की 49,44 सीटों में से 34,।05 


सीटों पर सीपीएम काबिज है। 


जिला परिषद की 73 सीटों में से 62 पर वाममोर्चा काबिज है। दरअसल 
मिदनापुर जिले के अंतर्गत आने वाले नंदीग्राम का राजनीतिक सच भी यही है । लेकिन 
इन सबके बीच कांग्रेस ने जिन इलाक्रों में पकड़ बनानी शुरू को उसमें मिदनापुर 
भी आता है। मिदनापुर में पहले तृणमूल का भी प्रभाव रहा है। ऐसे में सीपीएम 
के सामने अपनी राजनीतिक जमीन फैलाने और सेंध न लगने देने की स्थिति में 
नंदीग्राम जरूरी भी है। इस राजनीति को तृणमूल भी समझती है इसलिए नंदीग्राम 
के दौरे में ही उसने यह भी एलान कर दिया कि पंचायत चुनाव में वह कांग्रेस के 
साथ खड़ी रहेगी। इस राजनीतिक कब्जा या दखल की सोच में नंदीग्राम के भीतर 
कया कुछ हुआ वह किसी के भी रोंगटे खड़ा कर सकता है । नंदीग्राम के सातेनगबाड़ी 
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नाम--अब्दुल 

उप्र--57 साल 

पता--सोनाचुरा, नंदीग्राम 

अब्दुल समूचे परिवार के साथ सात नवंबर 
से ही कैंप में रह रहा है। नंदीग्राम का 
ब्रोजोमोहन शिक्षा निकेतन का शिविर ही 
उसका घर है। वह घर लौटना चाहता है, 
लेकिन लौट नहीं सकता क्योंकि लौटने 
का मतलब है मौत। अब्दुल की जमीन 
पर कब्जा हो चुका है । हर साल इस वक़्त 
वह अपने खेतों में लगी फसल काटता 
था। लेकिन इस बार अपने ही खेतों में 
जाने से वह घबरा रहा है। पुलिस भी 
गारंटी नहीं ले रही कि अगर वह शिविर से 
बाहर निकला तो उसकी जान बचेगी। 
आप गाँव छोड़कर शिविर में क्यों आ 
गए? 

हम लोगों को वहाँ सुरक्षा नहीं मिल रही 
है। इसलिए हम वहाँ वापस नहीं जा रहे 
हैं। वहाँ पर महिला हो या पुरुष वे लोग 
सभी को मार रहे हैं। इसकी जानकारी 
हमने यहाँ आकर थाने के ओ.सी. को भी 
दी लेकिन उन्होंने भी सुरक्षा देने से साफ 
इंकार कर दिया। 

क्या आपके परिवार में से भी किसी को 


मारा गया? 

नहीं, लेकिन हमारे खेतों पर कब्जा कर 
लिया। हमें धमको दी कि अगर हम अपने 
ही खेत में दोबारा गए तो वे हमें मार देंगे । 
मैंने खेत में फसल बोई। हर साल इस 
वक्त फसल काटता था। इस बार फसल 
काटने भी नहीं जा पा रहा हूँ । घर भी नहीं 
लौट सकता। 

किसने कब्जा किया आपके खेतों पर? 

जिसने समूचे गाँव पर कब्जा किया। यह 
लोग कई महीनों से हमारी जमीन से हमें 
बेदखल करना चाहते थे? लेकिन जब पूरे 
इलाक़े में हिंसा बढ़ी तो लाल झंडे के साथ 
सीपीएम कैडर के लोग आ गए। 

आप कैसे कह सकते हैं कि वो लोग 
सीपीएम के हैं? 

इससे पहले जब भी रैली या चुनाव होता 
तो वही लोग आते। चंदा इकट्ठा करते। 
रैली में आने के लिए कहते नहीं तो 
जुर्माना ठोक देते वही लोग खेतों में आ 
गए हैं । 

अब आप घर लौटेगें? 

कैसे लौटेंगे । जान की हिफाजत की गारंटी 
कोई देगा तो ही लौटेंगे । मरने के लिए तो 
परिवार को लेकर घर नहीं जाएँगे । 


गाँव में 6 नवंबर को सकीना (बदला हुआ नाम) के साथ सीपीएम कैडर ने बलात्कार 
किया। उसकी बेटियों को भी नहीं बख्श गया। डाक्टर ने बलात्कार को पुष्टि की। 
पुलिस ने मामला भी दर्ज किया लेकिन पुलिस अभी तक सकीना से उन कपड़ों 
की माँग कर रही है जिसे बलात्कार के वक़्त सकीना पहने हुई थी। सकीना यह 
बताने की स्थिति में नहीं है कि उसके साथ सीपीएम कैडर ने उसके कपड़े तारतार 
करके कुकर्म किया। अब वह कपड़े कहाँ से लाए। हालाँकि सकीना ने बलात्कार 
करने वालों के नाम तक बताए लेकिन पुलिस ने किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया। 
सकीना कह रही है सीपीएम का झंडा उठाकर बलात्कार करने वाले अब भी उसके 
गाँव में घूमते हैं, लेकिन पुलिस का कहना है, गाँव में तो कोई ऐसा शख्स है ही 
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यह माकपा के उन चंद कार्यकर्त्ताओं का विवरण है जो 7 जनवरी से अब 
तक त्रिणमूल कांग्रेस के समर्थकों और उग्र माओवादियों के शिकार हो चुके 
हैं, लेकिन मीडिया को इन मौतों की सुध लेने की फुरसत नहीं मिली। 


नाम स्थान वर्ष ( 2007 ) 
संकर सामंत सोनाचुरा जनवरी 07 
सुनीता मंडल सोनाचुरा फरवरी 09 
दिलीप मंडल गोकुलनगर अप्रैल 29 
मोहि रोह करन जांबरी अप्रैल 29 
राम कमीला रंकिनीपुर मई 05 
सुनीता जना कनांगोचक मई 07 
हरेकृष्ण चिती बृंदाबाचनक जुलाई 04 
बपन पत्रा पंखाई जुलाई 29 
अरुन दास बराताला अगस्त 04 
महादेब मंडल राहत शिविर जून 24 
जामिनी मंडल सोनचुरा मार्च 70 
रासमनी दास सोनचुरा मई 08 

मंटू मंडल सोनचुरा अप्रैल 04 
मानस मंडल कटारी अक्टूबर 08 
मोहन मंडल रानीचक अक्टूबर 08 
मीर खुर्शीद सतेवगबरी अक्टूबर 26 
चंचल मिद्या अमगचिया नवंबर 07 
गोस्था दास केयाखली अक्टूबर 27 
निरूपदा गांता हालुदबरी नवंबर 06 
तुषार साव हालुदबरी नवंबर 06 
संकर मैती कशरिया नवंबर 06 
सुनील बार राहत शिविर अक्टूबर 27 
बचन गुरूदास राहत शिविर अक्टूबर 27 
श्रीमंत दास राहत शिविर अक्टूबर 30 
गौरहरि लय दास राहत शिविर नवंबर 07 
गबिंद सिंह राहत शिविर नवंबर 07 
तपन मान राहत शिविर नवंबर 03 


सीपीएम के अंग्रेजी मुखपत्र ' पीपुल्स डेमोक्रेसी ' के 25 नवंबर 07 के अंक से साभार 
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नहीं। सकीना गाँव लौट नहीं सकी उसे मारे जाने का डर है। उसकी दोनों बेटियाँ 
लापता हैं। आख़िरकार दोनों बेटियों के साथ हो रहे कुकर्म को उसने नंगी आँखों 
से देखा उसके बाद सकीना बेहोश हो गई । सकीना अस्पताल से रिफ्यूजी कैंप पहुँच 
गई । बेटियाँ कहाँ हैं पता नहीं। सकीना का दर्द देख नफीसा खामोश हो गई | उसके 
साथ भी कैडर ने कुकर्म किया। नसीफा (बदला हुआ नाम) पुलिस के सामने कुछ 
कहना नहीं चाहती। नसीफा गाँव के अपने उसी घर में लौट आई है जहाँ उसके 
साथ बलात्कार हुआ। नसीफा का दर्द दोहरा है। घर वालों के बीच वह मौजूद है 
लेकिन घासफूस के अपने घर में क़ैद रहना उसकी नियति बन गई है । नसीफा पुलिस 
से इसलिए कुछ नहीं कहती कि पुलिस आरोपियों को पकड़ने के बजाए, आरोपियों 
को ही जानकारी दे देगी कि फलां महिला ने भी तुम्हारे ऊपर बलात्कार के आरोप 
लगाए हैं। पहले तुम्हीं संभाल लो तो अच्छा। 

दरअसल नंदीग्राम में शांति लौटाने का यह नायाब तरीका है । पुलिस की पहल 
आरोपियों को ही दरोगा बना रही है। सीपीएम से जुड़े वहाँ के लोगों को पुलिस 
ने यह अधिकार दे दिए हैं कि ग्यारह महीनों के दौर में नंदीग्राम में जो कुछ भी 
हुआ या उन्होंने जो कुछ भी किया वह सब कुछ खुद ही संभालें और थाने में मामला 
दर्ज होने से पहले अपनी पहल करें। सीपीएम कैडर के पास ऐसे अधिकार पहले 
भी रहे हैं लेकिन यह पहली बार है कि नंदीग्राम में अगर लोग थाने पहुँचकर मामला 
दर्ज कराना चाहते हैं तो पुलिस चुट्टे (किसी भी रद्दी कागज) में मामला दर्ज कर 
लेती है। और यह चुट्रे उसे ही थमा देती है जिससे ख़िलाफ़ मामला दर्ज कराया 
गया हो। फिर केडर की नई पहल इस पूरे इलाक्के में शुरू हो चुकी है जहां नंदीग्राम 
से सटे इलाक़ों के लोगों को नंदीग्राम में यह कहकर भेजा जा रहा है कि फलां घर 
के फलां व्यक्ति-महिला पर दबाव बनाओ कि वह दोबारा पुलिस के पास न जाए 
या दर्ज मामले को वापस लेने पुलिस के पास जाए। जिसके बदले में इन नए चेहरों 
को कुछ लाभ इसी नंदीग्राम के भीतर दिया जा रहा है। यह नए चेहरे मिदनापुर 
पुरुलिया से लेकर सटे राज्य झारखंड तक के हैं। इलाक़े में पहुँचे यह नए चेहरे 
नया आतंक फैला रहे हैं। क्योंकि इन्हें कैडर का काम करने के बदले रहने के लिए 
नंदीग्राम के भीतर किसी का घर मिल रहा है । किसी की खड़ी फसल काटकर बाज़ार 
में बेच पैसा कमाने का रोजगार मिल रहा है । अब्दुल की खड़ी फसल पूर्वी मिदनापुर 
के दिलिप मॉडल के हवाले कर दी गई है। अब्दुल सोनाचुरा का रहने वाला है। 
वहीं उसके खेत हैं लेकिन अब वह नंदीग्राम ब्रोजोमोहन सिजा निकेतन के शिविर 
में समूचे परिवार के साथ रह रहा है। अब्दुल फिर लौट नहीं सकता क्योंकि उसे 
लौटने पर मारने की धमकी मिली है। जिन्होंने धमकी दी है वह चेहरे इलाक़े से 
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नाम--नर्मदा 

उम्र-50 साल 

पता-सोनाचुरा, नंदीग्राम 

नर्मदा सीपीएम की कार्यकर्ता रह चुकी है। 
नंदीग्राम में जो हुआ उससे नर्मदा इतनी 
दुखी है कि उसने सीपीएम ही छोड़ दी। 
नर्मदा ने अपनी आँखों के सामने लोगों की 
जान जाते देखी है। औरतों की आबरू 
लूटते देखी। बच्चे के सर से साया उठते 
देखा। जमीन पर कब्जे को लेकर सीपीएम 
के संगी-साथी इतना क्रूर हो सकते हैं, 
नर्मदा पहली बार सबकुछ देखने के बाद 
अब लाल झंडा भी उठाना नहीं चाहती। 
नर्मदा को पहले लालझंडा उठाकर लाल 
सलाम कहने पर फख होता था। लेकिन 
अब अंदर से टूट चुकी नर्मदा यह कहने 
से नहीं कतराती कि नंदीग्राम में इंसानियत 
लूट चुकी है। 

आप सीपीएम से जुड़ी हैं? 

हाँ, मैं पहले सीपीएम से जुड़ी थी। मैं रैली 


वगैरह आयोजित करवाती थी । मेरे इलाक़े 
से सीपीएम कभी नहीं हटी। हम लाल 
सलाम कहकर एक दूसरे को जोड़ते थे। 
अब आप क्या करती हैं? 

कुछ नहीं। यहाँ कोई कुछ कर भी नहीं 
सकता। जिस तरह गाँव वाले को मारा। 
औरतों की आबरू लूटी । बच्चा सब जिस 
तरह रोता है। कोई कुछ भी नहीं कर 
सकता। 

कौन कर रहा है यह सब? 

लोग जमीन छीनना चाहते हैं । सीपीएम के 
वे लोग ही जमीन पर कब्जा करना चाहता 
है। हम लोगों ने जगह और जमीन न देने 
के प्रतिरोध पर सीपीएम छोड़ दी। 
लेकिन आप तो खुद सीपीएम से जुड़ी हैं? 
एकदम साफ़ है लाल पताका अब जिंदगी 
में कभी नहीं देखूँगी । और न उसका साथ 
दूँगी। अब उस पार्टी की कोई नीति नहीं 
है। उसी पार्टी ने बहू-बेटियों की इज्जत 
ली है। 


गायब हो गए। नए चेहरों ने उसकी जमीन दखल कर ली है। नए चेहरों के ख़िलाफ़ 
नंदीग्राम की किसी चौकी में कोई मामला नहीं है। पुराने चेहरों के पास नंदीग्राम 
के छोटे-बड़े बीस गाँव के हर घर में सौपीएम की ही तूती बोले इसका प्रयास अब 
शुरू हो चुका है। यानी जो परिवार पहले नंदीग्राम के किसी गाँव के किसी घर में 
रहता भी था अब उसकी जगह उसी नाम से नए चेहरे रहने लगे हैं। मिन्नती के 
घर पर ताला लगा है। बीते डेढ़ महीने से वह अपने माँ-बाप को खोज रही है। 
नंदीग्राम में आग उगलती बंदूकों ने अधिकतर लोगों की जिंदगी उजाड़ दी है। लेकिन 
मिन्नती का संकट दोहरा है। एक तरफ उसके माँ-बाप जिंदा है या मर गए हैं उसे 
पता नहीं। दूसरी तरफ उसके घर पर ताला जड़ा है। ताला उसके घर का नहीं है 
लेकिन घर उसका है। अब सवाल है कि ताला किसने जड़ा? पुलिस कहती है 
कि सबूत क्या है कि यह तुम्हारा घर है। मिन्नती अब अपने परिजनों को खोज रही 
है। कोई मिले जो पहचान करा पुलिस को बता सके कि वह अपने घर में भी नहीं 
जा पा रही है। लेकिन नंदीग्राम के गाँवों में घूमते हुए सिर्फ मिन्नती का ही घर नहीं 
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बड़े घर ऐसे मिलते हैं जिन पर ताला पड़ा है। और घर के लोग रिफ्यूजी कैंप में 
रह रहे हैं। जाहिर है कि नंदीग्राम में जिन नए चेहरों ने सीपीएम कैडर का आसरा 
लेकर पनाह ही नहीं ली है बल्कि पंचायत चुनाव का खाका भी तैयार कर रहे हैं । 
इसलिए घास-फूस के घरों में ताले भी नए हैं। जिन जगहों पर ग्यारह महीने तक 
कोई झोपड़ी नहीं थी कई नई झोपड़ियाँ फटाफट बनकर तैयार हो गई हैं । इन सबके 
बीच वह चेहरे जो नंदीग्राम की गलियों में अर्स से न न सिर्फ जिए हैं बल्कि जिन्होंने 
समूची जिंदगी नंदीग्राम के बाहर कुछ कभी देखा ही नहीं, पहली बार वे लोग दरबदर 
हैं। और नंदीग्राम के बाहर का जीवन देखकर बाहर से ही नंदीग्राम के अंदर का 
सच भोग रहे हैं। 
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विकास का हाशिया 


ठीक एक साल पहले छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की पुलिस ने आदिवासी महिला 
लेधा को सीमा के नाम से गिरफ्तार किया। उस पर आरोप लगाया गया कि मार्च, 
2006 में हुए बम विस्फोट में उसका भी हाथ था जिसमें केंद्रीय सुरक्षा बल के तीन 
जवानों की मौत हो गई। अप्रैल, 2006 में जिस वक़्त सीमा को गिरफ्तार किया गया, 
वह गर्भवती थी। उसके पति रमेश नागेशिया के माओवादियों से ताल्लुकात थे। 
अदालत ने सीमा को डेढ़ साल की सजा सुनाई। उसने जेल में ही बच्चा जना, जो 
जन्म से ही कमजोर रहा। अदालत ने इस दौरान पुलिस के लचर सबूतों और हालात 
को देखते हुए सीमा को पूरे मामले से बरी कर दिया। यानी मुकदमा ही ख़त्म कर 
दिया। सीमा यानी लेधा नक्सली होने के आरोप से मुक्त हो गई। लेकिन पुलिस 
ने लेधा पर दबाव बनाना शुरू किया कि वह अपने पति नरेश नागेशिया को आत्म 
समर्पण के लिए राजी करे। पुलिस ने उसे नौकरी और पैसा देने का लोभ भी दिया। 
लेधा ने भी अपने पति को समझाया और कमजोर बेटे का वास्ता दिया कि समर्पण 
करने से जीवन पटरी पर लौट सकता है। आखिरकार नरेश आत्म समर्पण करने के 
लिए तैयार हो गया। 

28 मई, 2006 को सरगुजा के सिविलडाह गाँव में, ग्राम पंचायत के सचिव 
के घर समर्पण कराना तय हुआ। सरगुजा के एसपी सीआरपी कलौरी लेधा को लेकर 
सिविलडाह गाँव पहुँचे । कुसुमी इलाक़े से अतिरिक्त फौज भी उनके साथ गई । इंतजार 
कर रहे नरेश को पुलिस ने पहुँचते ही भरपूर पीटा। इतनी देर तक कि उसका बदन 
नीला-काला पड़ गया। फिर एकाएक लेधा के सामने ही आर्म्ड फोर्स के असिस्टेंट 
प्लाटून कमांडर ने नरेश की कनपटी पर रिवाल्वर लगा कर गोली चला दी। नरेश 
की मौके पर ही मौत हो गई। 

गोद में बच्चे को लिए जमीन पर बैठी लेधा चिल्ला भी नहीं पाई | वह डर 
से काँपने लगी। लेधा को पुलिस शंकरगढ़ थाने ले गई, जहाँ उसे डराया-धमकाया 
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गया कि देखी हुई घटना के बारे में अगर किसी को बताया तो उसका हश्र भी नरेश 
की तरह होगा। लेधा खामोश रही। मगर तीन महीने बाद दशहरे के दिन पुलिस 
लेधा और उसके बूढ़े पिता को घर से उठा कर थाने ले गई। वहाँ एसपी कलौरी 
की मौजूदगी में उसके पिता के सामने लेधा से बलात्कार किया गया। फिर अगले 
दस दिनों तक लेधा को लॉक-अप में सामूहिक तौर पर हवस का शिकार बनाया 
जाता रहा। इस दौरान लेधा के पिता को तो अलग कमरे में रखा गया, मगर लेधा 
का कमजोर, न बोल सकने वाला बेटा रंजीत रोते हुए अपनी आँखों से सब कुछ 
देखता रहा। लेधा इतनी प्रताड़ना सह कर भी जिंदा रही | वहाँ से निकली तो समूचा 
मामला लेकर वह उच्च न्यायालय जा पहुँची। जनवरी, 2007 में बिलासपुर उच्च 
न्यायालय ने मामला दर्ज कर लिया। 

यों यह मामला नया नहीं है । बीते एक साल में छत्तीसगढ़ के थानों में बलात्कार 
के बाद हत्या के छह मामले आए पेद्दाकोरमा गाँव की मोडियम सुक्की और कुरसम 
लक्के, मूकावेल्ली गाँव की वेडिंजे मल्ली और वेडिंजे नग्गी, कोटलू गाँव की गोग्गाम 
सोमवरी और एटेपाड गाँव की बोग्गाम सोमवारी और एटेपाड गाँव की मडकाम सन्नी 
को पहले हवस का शिकार बनाया गया फिर मौत के घाट उतार दिया गया। मडगाम 
सन्नी और वेडिंज नग्गी तो गर्भवती थीं। ये मामले थाने में दर्ज हुए, मगर मिटा दिए 
गए। इसी दौरान पुलिस की गोली के शिकार बच्चों के मामले भी तीन थानों में दर्ज 
किए गए। मगर चूंकि ये नक्सलियों से लोहा लेने के लिए तैनात पुलिस कर्मियों 
से जुड़े थे इसलिए थानेदारों ने दर्ज मामलों को दो घंटे से दो दिन के भीतर मिटा 
दिया। 

2 सितंबर, 2006 को नगा पुलिस की गोली से अड़ियल गाँव का बारह साल 
का कड़ती कुम्माल मारा गया। 3 अक्तूबर, 2006 को चौदह साल के राजू की मौत 
लोवा गाँव में पुलिस की गोली से हुई। 5 अक्टूबर, 2006 को मुकावेल्ली गाँव 
में डेढ़ साल के बच्चे को पुलिस की गोली लगी। 0 अक्टूबर, 2006 को पराल 
गाँव में चौदह साल का लड़का बारसा सोनू पुलिस की गोली से मरा। ऐसी बहुतेरी 
घटनाएँ हैं जो थानों तक नहीं पहुँची हैं। जुलाई से अक्टूबर, 2006 के बीच इसी 
इलाक़े में चौवन आदिवासी पुलिस की गोली से मारे गए जिनमें सबसे ज्यादा सितंबर 
में इकतीस मारे गए। इनमें से सोलह आदिवासियों के नाम रोजगार गारंटी योजना 
के तहत दर्ज थे। अब भी हैं । इसके अलावा इसी दरम्यान कोतरापाल, मनकेल, मुंडेर, 
अलबूर, पोट्टयम, मज्जीमेडरी, पुल्लुम और चिन्नाकोरमा समेत अठारह गाँव हैं जहाँ 
के ढाई सौ से ज्यादा आदिवासी लापता हैं । 
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सरकार की अलग-अलग कल्याणकारी योजनाओं में इनमें से एक सौ अट्टाइस 
आदिवासियों के नाम अब भी दर्ज हैं। पैसे बीते छह महीने से कागज पर इनके 
घर पहुँच रहे हैं। हस्ताक्षर भी कागज पर हैं। लेकिन ये आदिवासी हैं कहाँ, कोई 
नहीं जानता | पुलिस कहती है, उसका काम आदिवासियों को तलाशना नहीं, क़ानून 
व्यवस्था बनाए रखना है। 

इन घटनाओं के बरक्स छत्तीसगढ़ पुलिस का एक सच इसी बीते एक साल 
के दौरान आधुनिकीकरण के नाम पर सामने आया। मसलन, सात सौ करोड़ रुपए 
गाड़ियों और हथियारों के नाम पर आए। दो सौ करोड़ रुपए इस इलाक़े में सड़क 
की बेहतरी के लिए आए और थानों की दीवारें मजबूत हों इसलिए थानों और पुलिस 
गेस्टहाउसों की इमारतों के निर्माण के लिए सरकार ने डेढ़ सौ करोड़ रुपए मंजूर 
किए हैं । जबकि इस पूरे इलाक़े में हर आदिवासी को दो जून की रोटी मिल सके, 
महज़ इतनी व्यवस्था करने के लिए सरकार का खुद का आँकड़ा है कि सौ करोड़ 
में हर समस्या का निदान हो सकता है । लेकिन यह तभी संभव है जब इसमें प्रशासन, 
ग्राम पंचायत और विधायक-सांसदों के बीच पैसों की बंदरबांट न हो। हाँ, बीते एक 
साल में जो एक हज़ार करोड़ रुपए पुलिस, सड़क, इमारत के नाम पर आए, उनमें 
से सौ करोड़ रुपए का ख़र्च भी दिखाने-बताने के लिए इस पूरे इलाक़े में कुछ नहीं 
है। 


राज्य पुलिस के अलावा सुरक्षा बंदोबस्त के लिए छह राज्यों के सुरक्षा बल यहाँ 
तैनात हैं । सरकार के मुताबिक यह इलाक़ा कश्मीर और नगालैंड के बाद सबसे ज्यादा 
संवेदनशील है । इसलिए इस बंदोबस्त पर ही हर दिन का खर्चा राज्य के आदिवासियों 
की सालाना आय से ज्यादा आता है। यहाँ के नब्बे फीसद आदिवासी गरीबी रेखा 
से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं। देश के सबसे गरीब आदिवासी यहीं हैं । और सबसे 
महंगा सुरक्षा बंदोबस्त इसी इलाके में है। इस पर हर दिन का खर्चा सात से नौ करोड़ 
रुपए तक का है। 

मगर इसका एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि खनिज संपदा के मामले में 
छत्तीसगढ़ सबसे समृद्ध राज्य है। देश का नब्बे फीसद टीन अयस्क यहीं से मिलता 
है। देश का सोलह फीसद कोयला, उन्नीस फीसद लौह अयस्क और पचास फीसद 
हीरा यहीं मिलता है । कुल अट्ठाईस क्रीमती खनिज यहीं मौजूद हैं । इतना ही नहीं, 
46 हजार 600 करोड़ घन मीटर जल संसाधन का भंडार यहीं है और सबसे सस्ती- 
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सुलभ मानव श्रमशक्ति उपलब्ध है। बीते पाँच सालों के दौरान (पहले कांग्रेस और 
फिर भाजपा) राज्य सरकार की ही पहल पर ऐसी छह रपटें आई जिनमें माना गया 
कि खनिज संपदा से ही अगर आदिवासियों का जीवन और समूचा बुनियादी ढाँचा 
जोड़ दिया जाए तो अनेक समस्याओं पर काबू पाया जा सकता है । मगर आदिवासियों 
के लिए न तो खनिज संपदा का कोई मतलब है, न ही जंगल का। जो बुनियादी 
ढाँचे के विकास के नाम पर बनाया जा रहा है, उसके पीछे रुपया कम डॉलर ज्यादा 
है । जो सुरक्षा बंदोबस्त के तौर-तरीके हैं, उसमें चूंकि इस इलाक़े में तैनात ज्यादातर 
पुलिस कर्मियों के घर दूसरे प्रांत में हैं, इसलिए उनकी कोशिश परिवार के बेहतर 
जीवन के लिए यहीं से धन उगाही करने की होती है। ऐसे में उनका जुड़ाव यहाँ 
को समस्या से नहीं बन पाता। 

सामाजिक सरोकार जब एक संस्थान का दूसरे संस्थान या सुरक्षाकर्मियों का 
आम आदिवासियों से नहीं है और राज्य सरकार अगर अपनी पूँजी से ज्यादा बाहरी 
पूँजी-उत्पाद पर निर्भर है, तो हर कोई दलाल या सेल्समैन की भूमिका में ही मौजूद 
है। थाने से लेकर केंद्रीय बल और कलेक्टर से लेकर विधायक सभी अपने-अपने 
घेरे में धन की उगाही के लिए सेल्समैन बन गए हैं । करोड़ों के वारे-न्यारे कैसे होते 
हैं, वह भी भुखमरी में डूबे आदिवासियों के इलाक़े में यह देसी-विदेशी कंपनियों 
की परियोजनाओं के खाके को देख कर समझा जा सकता है । अमेरिकी कंपनी टेक्सास 
पावर जेनरेशन द्वारा राज्य में एक हजार मेगावाट बिजली उत्पादन का संयंत्र खोलने 
के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। यानी बीस लाख डॉलर राज्य में आएँगे । अमेरिका 
की ही वन इंकापेरिट कंपनी ने पचास करोड़ रुपए की लागत से दवा फैक्टरी लगाने 
पर समझौता किया। छत्तीसगढ़ बिजली बोर्ड ने इफ्को के साथ मिल कर पाँच करोड़ 
की लागत से सरगुजा में एक हजार मेगावाट का बिजली संयंत्र लगाने का समझौता 
किया। इसमें राज्य का हिस्सा 26 फीसद तो इफ्को का 74 फीसद है। 

एक तरफ बिजली के निजीकरण के सवाल के बीच ऐसे संयंत्र का मतलब 
है भविष्य में यह भी किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को दस हजार करोड़ में बेच दिया 
जाएगा। फिर टाटा विश्व बैंक की मदद से दस हज़ार करोड़ की लागत से बस्तर 
में स्टील प्लांट स्थापित करने जा रही है। एस्सार कंपनी की भी सात हज़ार करोड़ 
को लागत से कास्टिक पावर प्लांट को भी स्थापना करेगी। प्रकाश स्पंज आयरन 
लिमिटेड की रुचि कोयला खदान खोलने की है, उसे कोरबा में जमीन पसंद आई 
है। 
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इसके अलावा एक दर्जन बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ खनिज-संसाधनों से भरपूर ज़मीन का 
दोहन कर पचास हज़ार करोड़ रुपए इस इलाक़े में लगाना चाहती हैं। इसमें पहले 
कागज को तैयार करने में ही सत्ताधारियों की जेब में पाँच सौ करोड़ पहुँच चुके 
हैं। कौड़ियों के मोल किस तरह समझौता होता है, बैलाडीला खदानों से जो लोहा 
निकलता है उसे जापान को 760 रुपए प्रति टन (6 पैसे प्रति किलोग्राम) बेचा 
जाता है। वही लोहा मुंबई के उद्योगों के लिए दूसरी कंपनियों को 450 रुपए प्रति 
टन और छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों को सोलह सौ रुपए प्रति टन के हिसाब से बेचा 
जाता है। 

इन सभी पहलुओं का आख़िरी सच यही है कि अगर तमाम परियोजनाओं 
को अमली जामा पहनाया जाएगा तो राज्य की 60 फीसद कृषि योग्य ज़मीन किसानों 
के हाथ से निकल जाएगी। यानी स्पेशन इकोनॉमिक जोन (एसईजेड) के बगैर ही 
पचास हज़ार एकड़ भूमि पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। क़रीब दस 
लाख आदिवासी-किसान अपनी जमीन गँवा कर उद्योगों पर निर्भर हो जाएंगे सवाल 
है कि इसी दौर में इन्हीं आदिवासी बहुल इलाक़े को लेकर केंद्र सरकार की भी 
तीन बैठकें हुई। चूँकि यह इलाक़ा नक्सल प्रभावित है ऐसे में केंद्र की बैठक में 
आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर ऐसी बैठकों को अंजाम दिया गया। 


नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री-गृह सचिव और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों 
की गृह मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री तक के साथ बैठक हुई । तीनों स्तर की बैठक 
में इन इलाक़ों में तैनात जवानों को ज्यादा आधुनिक हथियार और तंत्र मुहैया कराने 
पर विचार हुआ। चूंकि नौ राज्यों के सभी नक्सल प्रभावित इलाक़े पिछड़रे-गरीब 
के खाँचे में आते हैं तो बुनियादी ढाँचा बनाने पर जोर दिया गया। 

हर राज्य के मुख्यमंत्री ने विकास का सवाल खड़ा कर बहुराष्ट्रीय कंपनियों 
की आवाजाही में आ रही परेशानियों का हवाला दिया और केंद्र से मदद माँगी। 
तीनों स्तर की बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि विकास और उद्योगों को स्थापित 
करने से कोई राज्य समझौता नहीं करेगा। यानी हर हाल में इन इलाक़ों में सड़कें 
बिछाई जाएँगी, रोशनी जगमग कर दी जाएगी ताकि पूँजी लगाने वाले आकर्षित होते 
रहें किसी बैठक में लेधा जैसी सैकड़ों आदिवासी महिलाओं के साथ होने वाले 
बलात्कार का जिक्र नहीं हुआ। या कहें, ऐसे किसी मामले की रिपोर्ट इन बैठकों 
में सामने नहीं आई या जरूरत नहीं समझी गई जिसके जरिए इन इलाक़ों में रहने 
वाले आदिवासी-किसान-गरीब-पिछड़ों को लेकर भी कोई विकासपरक खाका 
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खींचा जा सकता है। 

दो आँकड़े पिछले साल सामने आए। तमाम राज्य सरकारों समेत केंद्र ने माना 
इन इलाक्रों में हिंसा बढ़ी है, जिसमें क़रीब दो हजार लोग (आदिवासी समेत) मारे 
गए हैं। नक्सली हिंसा प्रभावित इन्हीं इलाक़ों में दो लाख करोड़ रुपए से ज्यादा 
की योजनाओं के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। यानी एक मौत की एवज 
में अगर सौ करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं तो यह सौदा किस सरकार को मंजूर नहीं 
होगा। 
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छत्तीसों मुठभेड़, मरते आदिवासी 


देश के मूल निवासी आदिवासी को अगर भूख के बदले पुलिस की गोली खानी 
पड़े; आदिवासी महिला को पुलिस-प्रशासन जब चाहे, जिसे चाहे, उठा ले और 
बलात्कार करे, फिर रहम आए तो जिन्दा छोड़ दे या उसे भी मार दे; और यह सब 
देखते हुए किसी बच्चे की आँखों में अगर आक्रोश आ जाए तो गोली से छलनी 
होने के लिए उसे भी तैयार रहना पड़े; फिर भी कोई मामला अदालत की चौखट 
तक न पहुँचे, थानों में दर्ज न हो-तो क्या यह भरोसा जताया जा सकता है कि हिन्दुस्तान 
की जमीं पर यह संभव नहीं है? जी ! दिल्‍ली से एक हज़ार किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ 
के आदिवासी बहुल इलाक्रे का सच यही है। लेकिन राज्य की नजर में ये इलाक़े 
आतंक पैदा करते हैं, संसदीय राजनीति को ठेंगा दिखाते हुए विकास की गति रोकना 
चाहते हैं । हिंसक कारवाइयों से पुलिस प्रशासन को निशाना बनाते हैं । सरकारी संपत्ति 
को नुकसान पहुँचाकर व्यवस्था को खारिज कर विकल्प की बात करते हैं । इस नक्सली 
हिंसा को आदिवासी मदद करते हैं तो उन्हें राज्य कैसे बर्दाश्त कर सकता है? लेकिन 
राज्य या नक्सली हिंसा की थ्योरी से हटकर इन इलाक़ों में पुरखों से रहते आए 
आदिवासियों को लेकर सरकार या पुलिस प्रशासन का नजरिया आंतरिक सुरक्षा के 
नाम पर आदिवासियों को नक्सली करार देकर जिस तरह की पहल करता है, वह 
रोंगटे खड़े कर देता है। 

ठीक एक साल पहले छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की पुलिस ने आदिवासी 
महिला लेधा को सीमा के नाम से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोप लगाया कि 
मार्च 2006 में बम विस्फोट के जरिए जिन तीन केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों को 
मौत हुई उसके पीछे सीमा थी। अप्रैल 2006 में जिस वक़्त सीमा को गिरफ्तार किया 
गया, वह गर्भवती थी। सीमा का पति रमेश नागेशिया माओवादियों से जुड़ा था। 
कोर्ट ने सीमा को डेढ़ साल को सजा सुनाई। सीमा ने जेल में बच्चे को जन्म दिया, 
जो काफ़ी कमजोर था। अदालत ने इस दौरान पुलिस के कमजोर सबूत और हालात 
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देखते हुए सीमा को पूरे मामले से बरी कर दिया, यानी मुकदमा ही ख़त्म कर दिया। 
सीमा बतौर लेधा नक्सली होने के आरोप से मुक्त हो गई। लेकिन पुलिस ने लेधा 
पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वह अपने पति रमेश नागेशिया पर आत्मसमर्पण 
करने के लिए दबाव बनाए। पुलिस ने नौकरी और पैसा देने का लोभ भी दिया। 
लेधा ने भी अपने पति को समझाया और कमजोर बेटे का वास्ता दिया कि आत्मसमर्पण 
करने से जीवन पटरी पर लौट सकता है। आखिरकार रमेश आत्मसमर्पण करने के 
लिए तैयार हो गया। 28 मई 2006 को सरगुजा के सिविलडाह गाँव में आत्मसमर्पण 
को जगह ग्राम पंचायत के सचिव का घर तय हुआ। सरगुजा के एसपी सीआरपी 
कलौरी लेधा को लेकर सिविलडाह गाँव पहुँचे कुसुमी इलाक्रे से अतिरिक्त फौज 
भी उनके साथ गई। इंतजार कर रहे नरेश को पुलिस ने पहुँचते ही भरपूर मारा। 
इतनी देर तक कि बदन नीला-काला पड़ गया। फिर एकाएक लेधा के सामने ही 
आर्म्ड फोर्स के असिस्टेंट प्लाटून कमांडर ने नरेश को कनपटी पर रिवाल्वर लगा 
कर गोली चला दी। नरेश की मौके पर ही मौत हो गई। गोद में बच्चे को लेकर 
जमीन पर बैठी लेधा चिल्ला भी नहीं पाई। वह डर से काँपने लगी । लेधा को पुलिस 
शंकरगढ़ थाने ले गई, जहाँ उसे डराया-धमकाया गया कि कुछ भी देखा हुआ, किसी 
से कहा तो उसका हश्र भी नरेश को तरह होगा। लेधा खामोश रही। लेकिन तीन 
महीने बाद ही दशहरे के दिन पुलिस लेधा और उसके बूढ़े बाप को गाँव के घर 
से उठाकर थाने ले गई, जहाँ एसपी कलौरी की मौजूदगी में और बाप के ही सामने 
लेधा को नंगा कर बलात्कार किया गया। फिर अगले दस दिनों तक लेधा को लाकअप 
में सामूहिक तौर पर हवस का शिकार बनाया जाता रहा। इस पूरे दौर में लेधा के 
बाप को तो अलग कमरे में रखा गया, मगर लेधा का कमजोर न बोल सकने वाला 
बेटा रंजीत रोते हुए सूनी आँखों से बेबस-सा सब कुछ देखता रहा। लेधा बावजूद 
इन सबके, मरी नहाँ। वह जिंदा है और समूचा मामला लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट 
भी जा पहुँची । जनवरी 2007 में बिलासपुर हाईकोर्ट ने मामला दर्ज भी कर लिया। 
पहली सुनवाई में सरकार की तरफ से कहा गया कि लेधा झूठ बोल रही है। 
दूसरी सुनवाई का इंतजार लेधा, उसके माँ-बाप और गाँववालों को है कि 
शायद अदालत कोई फैसला उनके हक़ में यह कहते हुए दे दे कि अब कोई 
पुलिसवाला किसी गाँववाले को नक्सली के नाम पर गोली नहीं मारेगा, इज्जत नहीं 
लूटेगा। लेधा या गाँववालों को सिर्फ इतनी राहत इसलिए चाहिए, क्योंकि इस पूरे 
इलाक़े का यह पहला मामला है जो अदालत की चौखट तक पहुँचा है। लेधा जैसी 
कई आदिवासी महिलाओं को बीते एक साल में लेधा से भी बुरी गत बनाई गई। 
लेधा तो जिंदा है, कइयों को तो मार दिया गया। बीते एक साल के दौरान थाने में 
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बलात्कार के बाद हत्या के छह मामले आए। पेद्दाकोरमा गाँव की मोडियम सुक्की 
और कुरसम लक्के, मूकावेल्ली गाँव की वेडिंजे मल्ली और वेडिंजे नग्गी, कोटलू 
गाँव की बोग्गाम सोमवारी और एटेपाड गाँव की मडकाम सन्नी को पहले हवस 
का शिकार बनाया फिर मौत दे दी गई। मडकाम सन्नी और वेडिंजे नग्गी तो गर्भवती 
थीं। ये सभी मामले थाने में दर्ज भी हुए और मिटा भी दिए गए। मगर यह सच 
इतना सीमित भी नहीं है। महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना किसी 
एक गाँव की नहीं है, बल्कि दर्जन भर ऐसे गाँव हैं । कोण्डम गाँव की माडवी बुधरी, 
सोमली और मुन्नी, फूलगट्टा गाँव की कुरसा संतो और कडती मुन्नी, कर्रेबोधली 
गाँव की मोडियम सीमो और बोग्गम संपो, पल्लेवाया गाँव की ओयम बाली, कर्रेमरका 
गाँव की तल्लम जमली और कडती जयमती, जांगला गाँव की कोरसा बुटकी, कमलू 
जय्यू और कोरसा मुन्नी, करें पोन्दुम गाँच की रुकनी, माडवी कोपे और माडवी पार्वती 
समेत तेइस महिलाओं के साथ अलग-अलग थाना क्षेत्रों में बलात्कार हुआ। इनमें 
से दो महिलाएँ गर्भवती थीं। दोनों के बच्चे मरे पैदा हुए। नीलम गाँव की बोग्गम 
गूगे तो अब कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। 

सवाल सिर्फ महिलाओं की त्रासदी या आदिवासियों के घर में लड़की-महिला 
के सुरक्षित होने भर का नहीं है । दरअसल आदिवासी महिला के जरिए तो पुलिस- 
सुरक्षाकर्मियों को कडक (आतंक होने) का संदेश समूचे इलाक़े में दिया जाता है। 
यह काम तेंदूपत्ता जमा कराने वाले ठेकेदार करते हैं । चूँकि तेंदूपत्ता को खुले बाजार 
में बेचकर ठेकेदार लाखों कमाते हैं, इसलिए वे सुरक्षाकर्मियों के लिए नक्सलियों 
के बारे में जानकारी देने का सूत्र भी बन जाते हैं । नक्सलियों की पहल की कोई 
भी सूचना इलाक़े में तैनात सुरक्षाकर्मियों के लिए भी उपलब्धि मानी जाती है, जिससे 
वे बड़े अधिकारियों के सामने सक्षम साबित होते हैं और यह पदोन्नति का आधार 
बनता है। इलाक़े में तेंदूपत्ता ठेकेदार की खासी अहमियत होती है। एक तरफ 
आदिवासियों के लिए छह महीने का रोजगार तो दूसरी तरफ पुलिस के लिए 
खुफियागिरी । ज्यादातर मामलों में जब ठेकेदार को लगता है कि तेंदूपत्ता को जमा 
करने वाले आदिवासी ज्यादा मजदूरी की मांग कर रहे हैं तो वह किसी भी आदिवासी 
महिला के संबंध नक्सलियों से होने की बात पुलिस-जवान से खुफिया तौर पर 
कहता है और अंजाम होता है बलात्कार या हत्या। उसके बाद ठेकेदार की फिर 
चल निकलती है । तेंदूपत्ता आदिवासियों के शोषण और ठेकेदार-सरकारी कर्मचारियों 
के लिए मुनाफे का प्रतीक भी है। खासकर जब से अविभाजित मध्यप्रदेश सरकार 
ने तेंदूपत्ता के राष्ट्रीयकरण और सहकारीकरण का फैसला किया तब से शोषण और 
बढ़ा। बोनस के नाम पर सरकारी कर्मचारी हर साल हर जिले में लाखों रुपये डकार 
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बलात्कार के बाद हत्या की गई आदिवासी महिलाएँ 

नाम क्षेत्र 
मोडियम सुक्को पेह्दाकोरमा 
कुरसम लक्के पेदह्दाकोरमा 
मड़काम सन्नी (गर्भवती) एटेपाड़ 
वोग्गम सोमवारी कोटलू 
वेडिंजे नग्गी मूकावल्ली 
बेडिंजे मल्ली (गर्भवती) मूकावल्ली 


लेते हैं । बोनस की रकम कभी आदिवासियों तक नहीं पहुँचती। वहीं मजदूरी का 
दर्द अलग है । महाराष्ट्र में सत्तर पत्तों वाली तेंदूपत्ता की गड्डी की मजदूरी डेढ़ रुपये 
मिलती है, वहीं छत्तीसगढ़ में महज 45 पैसे ही प्रति गडी दिए जाते हैं। कई गाँवों 
में सिर्फ़ 25 पैसे प्रति गडी ठेकेदार देता है। ऐसे में, कोई आदिवासी अगर विरोध 
करता है, तो इलाक़े में तैनात सुरक्षाकर्मियों को उस आदिवासी या उस गाँववालों 
के संपर्क-संबंध नक्सलियों से होने की जानकारी खुफिया तौर पर ठेकेदार पहुँचाता 
है। उसके बाद हत्या, लूट, बलात्कार का सिलसिला चल पड़ता है। 

यह सब आदिवासी बहुल इलाक़ों में कैसे बदस्तूर जारी है, इसे इसी बात 
से समझा जा सकता है कि पिछले साल जुलाई से अक्टूबर के दौरान पचास से ज्यादा 
आदिवासियों को सुरक्षाकर्मियों ने निशाना बनाया । दर्जनों महिलाओं के साथ बलात्कार 
की घटना हुई। गाँव जलाए गए। मवेशियों को ख़त्म किया गया। एक लिहाज से 
समूचे इलाक़े को उजाड बनाने की कोशिश भी की जाती रही है। यानी, एक तरफ 
ठेकेदार रणनीति के तहत आदिवासियों को जवानों के सामने झोंकता है, तो दूसरी 
तरफ विकास के गोरखधंधे में जमीन की जरूरत सरकार को महसूस होती है, तो 
वह भी जमीन से आदिवासियों को बेदखल करने को कार्रवाई इसी तरह कई-कई 
गाँवों में करती है। इसमें एक स्तर पर नक्सलियों से भिड्ने पहुँचे केन्द्रीय सुरक्षा 
बल के जवान होते हैं तो दूसरे स्तर पर राज्य की पुलिस। इन इलाकों में जमीन 
हथियाने के लिए आदिवासियों के हाट बाजार तक को प्रतिबंधित करने से स्थानीय 
पुलिस-प्रशासन नहीं हिचका। 

जुलाई से अक्टूबर-06 के दौरान इसी इलाक़े में 54 आदिवासी पुलिस की 
गोली से मारे गए जिनमें सबसे ज्यादा सितंबर में-इकतीस मारे गए। इनमें से 76 
आदिवासियों का रोजगार गारंटी योजना के तहत नाम पहले भी दर्ज था, अब भी 
है। इसके अलावा कोतरापाल, मनकेवल, मुंडेर, अलबूर, पोट्टयम, मज्जीमेडरी, 
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पुल्लुम और चिन्नाकोरमा समेत 78 गाँव ऐसे हैं जहाँ के ढाई सौ से ज़्यादा आदिवासी 
लापता हैं। सरकार की अलग-अलग कल्याणकारी योजनाओं में इनमें से 28 
आदिवासियों के नाम अब भी दर्ज हैं। पैसा बीते छह महीने से कागज पर इनके 
घर पहुँच रहा है। हस्ताक्षर भी कागज पर हैं। लेकिन ये आदिवासी है कहाँ? कोई 
नहीं जानता। पुलिस बंदूक थामे सीधी कहती है कि उनका काम आदिवासियों को 
तलाशना नहीं, क़ानून व्यवस्था बरकरार रखना है। 

मगर क्रानून-व्यवस्था कैसे बरकरार रखी जाती है, इसका नमूना कहीं ज्यादा 
त्रासद है । 2 जुलाई को पोन्दुम गाँव में दो किसानों के घर जलाए गए। पल्लेवाया 
गाँव में लूटपाट और तोड़फोड़ की गई। तीन आदिवासी महिलाओं समेत दस लोगों 
को गिरफ्तार किया गया। 22 जुलाई को पुलिस ने मुण्डेर गाँव पर कहर बरपाया। 
मवेशियों को मार दिया गया या सुरक्षाकर्मी पकड़ ले गए। दस घरों में आग लगा 
दी गई। गाँववालों ने गाँव छोड़ बगल के गाँव फूलगट्टा में शरण ली। 

25 जुलाई को फूलगट्टा गाँव को निशाना बनाया गया। पचास आदिवासियों 
को पकड़कर थाने ले जाया गया। 29 जुलाई को कर्रेबोदली गाँव निशाना बना। 
आदिवासियों के साथ मारपीट को गई । पंद्रह आदिवासियों को गिरफ्तार किया गया। 
अगस्त के पहले हफ्ते में मज्जिमेंडरी गाँव को निशाना बनाया गया। सुअरबाड़ा और 
मुर्गाबाड़ा को जला दिया गया। एक दर्जन आदिवासियों को पकड़कर थाने में कई 
दिनों तक प्रताड़ित किया गया। इसी हफ्ते फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के कर्रेमरका गाँव 
के कई आदिवासियों (महिलाओं समेत) को गिरफ्तार कर अभद्र व्यवहार किया 
गया। अगस्त को कोतरापाल गाँव में पुलिस ने फायरिंग की । आत्म बोडी और 
लेकर बुधराम समेत तीन किसान मारे गए। पुलिस ने तीनों को नक्सली करार दिया 
और एनकाउंटर में मौत बताई । 2 अगस्त को कच्तूर गाँव के दो किसानों को कुटरू 
बाजार में पुलिस ने पकड़ा। बाद में दोनों के नाम एनकाउंटर में थाने में दर्ज किए 
गए।5 अगस्त को जांगला गाँव में पाँच किसानों के घरों में तेंदूपत्ता ठेकेदार ने आग 
लगवाई। मामला थाने पहुँचा तो ठेकेदार को थाने ने ही आश्रय दे दिया। यानी मामला 
दर्ज ही नहीं किया गया। जो दर्ज हुआ उसके मुताबिक नक्सलियों के संबंध जांगला 
गाँव वालों से हैं। 

अगस्त के आखिरी हफ्ते में डोलउल, आकवा, जोजेर गाँव को निशाना बनाया 
गया। ईरिल गाँव के सुक्कु किसान की जघन्य हत्या को गई। सिर अगले दिन पेड़ 
पर टंगा पाया गया। आदिवासी इतने दहशत में आ गए कि कई दिनों तक खेतों में 
जाना छोड़ दिया। इस घटना की कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। 

25 सितंबर को बीजापुर तहसील के मनकेल गाँव में किसान-आदिवासियों 
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सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई आदिवासी महिलाएँ 

नाम गाँव 
कुरसा संतो फूलगट्टा 
कड़ती मुन्नी फूलगट्टा 
माडवी बुधरी कोण्डम 
सोमली कोण्डम 
मुन्नी कोण्डम 
सुखमती पिट्टडगूडेम 
कड़ती जयमती अरियाल 
तेल्लम जमली कर्रॅमरका 
माड़वी सरिता कर्रेमरका 
कोरसा बुटकी जांगला 
कल्मू जरयू जांगला 
कोरसा मुन्नी जांगला 
कड़ती पाण्डे वेच्चम 
वोग्गम गूगे नीलम 
रूकनी कर्रेपोन्दुम 
माइबी कोपे कर्रेपोन्दुम 
माडवी पार्वती कर्ेपोन्दुम 
ओयम बाली पल्लेवाया 
मोडियम सीमो कर्रेबोधली 
मोडियम संपो कर्रेबोधली 
कलली जडतो कोपाल 


के दर्जन भर से ज्यादा घरों में आग लगाई गई। पाँच महिला आदिवासी और दो 
बच्चों को पुलिस थाने ले गई, जिनका अब तक कोई अता-पता नहीं है। सितंबर 
के आखिरी हफ्ते में ही इन्द्रावती नदी में चार आदिवासियों के शव देखे गए। उन्हें 
किसने मारा और नदी में कब फेंका गया, इस पर पुलिस कुछ नहीं कहती । गाँववालों 
के मुताबिक हाट-बाजार से जिन आदिवासियों को सुरक्षाकर्मी अपने साथ ले गए। 
उनमें यह चार भी थे। 

पाँच अक्टूबर को बीजापुर तहसील के मुक्कावेल्ली गाँव की दो महिला वेडिंजे 
नग्गी और वेडिंजे मल्ली पुलिस गोली से मारी गई। अक्टूबर के पहले हफ्ते में 
जेगुरगोण्डा के राजिम गाँव में पाँच महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। 
इनके साथ पकड़े गए एक किसान को दो दिन बाद मौत हो गई, मगर पुलिस फाइल 
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| साल के दौरान सुरक्षाकर्मियों की गोली से मारे गए आदिवासी 


नाम उम्र गाँव तिथि 
सोडी कोसा 33 गोरनम 45 मई 
उइके सन्नू 50 कोत्रापाल 4 जुलाई 
बाजाम मंडा 55 कोत्रापाल ] जुलाई 
माड़बी विज्जा केशकुत्तुल 4 जुलाई 
सोमार पूसलक्का जुलाई 
मनकू मरकापाल जुलाई 
वोक्काल बेलनार जून 
मडकाम कुम्माल हालवूर 9 अगस्त 
लेखामी बुधराम 35 कोत्रापाल ] अगस्त 
आटम बोडी 30 कोत्रापाल ] अगस्त 
तामोरामा 35 कर्रॅमरका 6 अगस्त 
लेखम लक्कू 35 जांगला 27 अगस्त 
माड़वी पाकलू 35 गोंगला 27 अगस्त 
बोगमी सन्नु I8 मुण्डेर 28 अगस्त 
तामो सुखराम 20 डुमरी परालनार 4 सितंबर 
बोगामी कोटलाल 40 दोरूम । सितंबर 
बोगामी सोमवारी 36 दोरूम । सितंबर 
कड़ती बप्पाल 45 पुल्लादी । सितंबर 
हेमला रेकाल 50 पुल्लादी । सितंबर 
पूनेम बुधू पुंबाड़ । सितंबर 
कारम पाण्डु 45 ईरिल 2 सितंबर 
कड्ती चिन्ना 40 अरियाल 2 सितंबर 
कड़ती सन्नु 35 अरियाल 2 सितंबर 
कड़ती कमलू 35 अरियाल 2 सितंबर 
कड़ती आपतू 40 अरियाल 2 सितंबर 
कड़ती रामाल 45 अरियाल 2 सितंबर 
कड़ती कुम्माल I2 अरियाल 2 सितंबर 
उजी मसाराम 40 अरियाल 2 सितंबर 
उजी जयराम 35 अरियाल 2 सितंबर 
एमला सुक्कु 40 अरियाल 2 सितंबर 
कड़ती बधरू 35 अरियाल 2 सितंबर 
माडवी मेस्सा 35 अरियाल 2 सितंबर 
कोरसा संतो 20 पुल्गट्टा 2 सितंबर 
वेद्दो जोगा कोंडम 3 सितंबर 
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| | मेस्सा 35 हिंडरी 3 सितंबर 
लेखम लखमू 50 पोट्टेम/पोट्टेनार 5 सितंबर 
माडवी सोमू 35 पोट्टेम/पोट्टेनार 5 सितंबर 
आलम महदेव 30 पोट्टेम/पोट्टेनार 5 सितंबर 
मोडियम बोड़ाल 25 पोट्टेम/पोट्टेनार 5 सितंबर 
मोडियम सुदरू मनकेल 5 सितंबर 
एंडीवु गुल्लू 22 गोंगला 20 सितंबर 
पोट्टाम सोनू 20 गोंगला 20 सितंबर 
कोरसा संतो 20 गोंगला 20 सितंबर 
माडवी लक्ष्मण पल्लेवाया 22 सितंबर 
कोरसा सुक्कू मनकेल 25 सितंबर 
पूनम काण्डाल मनकेल 25 सितंबर 
एमला कोवा मनकेल 3 अक्टूबर 
वाडसे सोमू परालनार 9 अक्टूबर 
मडकाम चन्नू परालनार 5 अक्टूबर 
कड़ती कमलू मुण्डेर 70 अक्टूबर 


में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। इसी दौर में पुलिस की गोली के शिकार बच्चों का 
मामला भी तीन थानों में दर्ज किया गया। मगर मामला नक्सलियों से लोहा लेने 
के लिए तैनात पुलिसकर्मियों से जुड़ा था, तो दर्ज मामलों को दो घंटे से दो दिन 
के भीतर मिटाने में थानेदारों ने देरी नहीं की। दो सितंबर 2006 को नगा पुलिस 
की गोली से अड्यिल गाँव का 2 साल का कड़ती कुम्माल मारा गया | तीन अक्टूबर 
2006 को १4 साल के राजू की मौत लोवा गाँव में पुलिस की गोली से हुई। पाँच 
अक्टूबर 2006 को तो मुकावेल्ली गाँव में डेढ़ साल के बच्चे को पुलिस की गोली 
लगी।0 अक्टूबर 2006 को पराल गाँव में 4 साल का लड़का बारसा सोनू पुलिस 
की गोली से मरा। ऐसी बहुतेरी घटनाएँ हैं जो थानों तक नहीं पहुँची हैं। इस सच 
की पारदर्शिता में पुलिस का सच इसी बीते एक साल के दौर में आधुनिकीकरण 
के नाम पर सामने आ सकता है । मसलन, सात सौ करोड़ रुपये गाड़ियों और हथियारों 
के नाम पर आए। बारह सौ करोड़ रुपये इस इलाक़े में सड़क की बेहतरी के लिए 
आए थानों की दीवारें मजबूत हों, इसलिए थानों और पुलिस गेस्टहाउसों की इमारतों 
के निर्माण के लिए सरकार ने डेढ़ सौ करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जबकि इस पूरे 
इलाक़े में हर आदिवासी को दो जून की रोटी मिल जाए, महज इतनी व्यवस्था करने 
के लिए सरकार का खुद का आँकड़ा है कि सौ करोड़ में हर समस्या का निदान 
हो सकता है। लेकिन इसमें पुलिस प्रशासन, ग्राम पंचायत और विधायक-सांसदों 
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के बीच पैसों की बंदरबाट न हो, तभी यह संभव है। हाँ, बीते एक साल में जो 
एक हज़ार करोड़ रुपये पुलिस, सड़क, इमारत के नाम पर आए, उनमें से सौ करोड़ 
रुपये का ख़र्च भी दिखाने-बताने के लिए इस पूरे इलाक़े में कुछ नहीं है। 

सुरक्षा बंदोबस्त के लिए राज्य पुलिस के अलावा छह राज्यों के सुरक्षा बल 
यहाँ तैनात हैं । सरकार की फाइल में यइ इलाक़ा कश्मीर और नगालैंड के बाद सबसे 
ज्यादा संवेदनशील है। इसलिए इस बंदोबस्त पर ही हर दिन का खर्चा राज्य के 
आदिवासियों की सालाना कमाई से ज्यादा आता है। नब्बे फीसद आदिवासी गरीबी 
की रेखा से नीचे हैं | देश के सबसे गरीब आदिवासी होने का तमगा इनके माथे पर 
लगा है। सबसे महँगा सुरक्षा बंदोबस्त भी इसी इलाक़े में है। हर दिन का खर्चा 
सात से नौ करोड़ तक का है। 

दरअसल, इतना महँगा सुरक्षा बंदोबस्त और इतने बदहाल आदिवासियों का 
मतलब सिर्फ इतना भर नहीं है। इसका महत्त्वपूर्ण पहलू छत्तीसगढ़ का सबसे समृद्ध 
राज्य होना है। देश का नब्बे फीसद टीन अयस्क यहीं पर मौजूद है। देश का 6 
फीसद कोयला, 79 फीसद लौह अयस्क और पचास फीसद हीरा यहीं मिलता है। 
कुल 28 क्रीमती खनिज यहीं मौजूद हैं। इतना ही नहीं, 46,600 करोड़ क्यूबिक 
मीटर जल संसाधन का भंडार यहीं है और सबसे सस्ती-सुलभ मानव श्रमशक्ति 
तो है ही। बीते पाँच सालों के दौरान (पहले कांग्रेस और फिर भाजपा) राज्य सरकार 
की ही पहल पर ऐसी छह रिपोर्ट आई, जिनमें सीधे तौर पर माना गया कि खनिज 
संपदा से ही अगर आदिवासियों का जीवन और समूचा बुनियादी ढाँचा जोड़ दिया 
जाए तो तमाम समस्याओं से निपटा जा सकता है। मगर आदिवासियों के लिए न 
तो खनिज संपदा का कोई मतलब है न ही जंगल का। जो बुनियादी ढाँचा विकास 
के नाम पर बनाया जा रहा है उसके पीछे रुपया कम, डालर ज्यादा है । सुरक्षा बंदोबस्त 
का हाल यह है कि यहाँ तैनात ज्यादातर पुलिसकर्मियों के घर अन्य प्रांतों में हैं, 
तो वे वहाँ के अपने परिवारों की सुख-सुविधाओं के लिए भी यहीं से धन उगाही 
कर लेना चाहते हैं । ऐसे में उनका जुड़ाव यहाँ से होता ही नहीं। सामाजिक सरोकार 
जब एक संस्थान का दूसरे संस्थान या सुरक्षाकर्मियों का आम आदिवासियों से नहीं 
है और राज्य सरकार अगर अपनी पूँजी से ज्यादा बाहरी पूँजी-उत्पाद पर निर्भर है, 
तो हर कोई दलाल या सेल्समैन की भूमिका में ही मौजूद है । थाने से लेकर केन्द्रीयबल 
और कलेक्टर से लेकर विधायक सभी अपने-अपने घेरे में धन की उगाही के लिए 
सेल्समैन बन गए हैं। करोड़ों के वारे-न्यारे कैसे होते हैं, वह भी भुखमरी में डूबे 
आदिवासियों के इलाक़े में । 

यह देशी-विदेशी कंपनियों की परियोजनाओं के खाके को देखकर समझा जा 
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सकता है। अमेरिकी कंपनी टेक्सास पावर जेनरेशन के जरिए राज्य में एक हज़ार 
मेगावाट बिजली उत्पाद का संयंत्र खोलने के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। यानी 
बीस लाख डालर राज्य में आएंँगे। अमेरिका की ही वन इंकार्पोरेट कंपनी ने पचास 
करोड़ रुपये की दवा फैक्टरी लगाने पर समझौता किया। छत्तीसगढ़ बिजली बोर्ड 
ने इफ्को (इंडियन फामर्स को-ऑपरेटिब लिमिटेड) के साथ मिलकर पाँच करोड़ 
की लागत से सरगुजा में एक हजार मेगावाट का बिजली संयंत्र लगाने का समझौता 
किया। इसमें राज्य का हिस्सा 26 फीसद, तो इफ्को का 74 फीसद है। बिजली 
के निजीकरण के सवाल के बीच ऐसे संयंत्र का मतलब है कि भविष्य में यह भी 
किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को दस हजार करोड़ में बेच दिया जाएगा। टाटा कंपनी 
विश्व बैंक की मदद से दस हजार करोड़ की लागत से बस्तर में स्टील प्लांट स्थपित 
करने जा रही है। एस्सार कंपनी की भी सात हजार करोड़ की लागत से स्टील प्लांट 
लगाने पर सहमति बनी है। एस्सार कंपनी चार हजार करोड़ की लागत से कास्टिक 
पावर प्लांट की भी स्थापना करेगी । प्रकाश स्पंज आयरन लिमिटेड की रुचि कोयला 
खदान खोलने में है। उसे कोरबा में जमीन पसंद आई है। इसके अलावा एक दर्जन 
बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ खनिज संसाधनों से भरपूर जमीन का दोहन कर पचास हजार 
करोड़ रुपये इस इलाक़े में लगाना चाहती है। इसमें पहले कागजात तैयार करने में 
ही सत्ताधारियों की अंटी में पांच सौ करोड़ रुपये पहुँचे चुके हैं। 

कौड़ियों के मोल में किस तरह का समझौता होता है इसका नजारा बैलाडिला 
में मिलता है । बैलाडिला खदानों से जो लोहा निकलता है उसे जापान को 60 रुपये 
प्रति टन (76 पैसे प्रति किलोग्राम) बेचा जाता है | वही लोहा मुंबई के उद्योगों के 
लिए दूसरी कंपनियों को 450 रुपये प्रति टन और छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों को 
सोलह सौ रुपये प्रतिटन के हिसाब से बेचा जाता है | जाहिर है नगरनार स्टील प्लांट, 
टिस्को, एस्सार पाइपलाइन परियोजना (बैलाडिला से जापान को पानी के जरिए लौह- 
चूर्ण भेजने वाली परियोजना), इन सभी से बस्तर में मौजूद जल संपदा का क्या 
हाल होगा, इसका अंदाजा अभी से लगाया जा सकता है। अभी ही किसानों के 
लिए भरपूर पानी नहीं है। खेती चौपट हो रही है। किसान आत्महत्या को मजबूर 
है या पेट पालने के लिए शहरों मं गगनचुम्बी इमारतों के निर्माण में बतौर ईट ढोने 
वाला मजदूर बन रहा है या ईंट भट्टियों में छत्तीसगढ़वासी के तौर पर अपनी श्रमशक्ति 
सस्ते में बेचकर जीने को मजबूर है। 

इन तमाम पहलुओं का आख़िरी सच यही है कि अगर तमाम परियोजनाओं 
को अमली जामा पहनाया जाएगा तो राज्य को 60 फीसद कृषि योग्य जमीन किसानों 
के हाथ से निकल जाएगी । यानी स्पेशल इकोनामिक जोन (एसईजेड) के बगैर ही 
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50 हज़ार एकड़ भूमि पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। करीब दस 
लाख आदिवासी किसान अपनी जमीन गँवाकर उद्योगों पर निर्भर हो जाएँगे। 

सवाल है कि इसी दौर में इन्हीं आदिवासी बहुल इलाक़े को लेकर केन्द्र सरकार 
की भी तीन बैठकें हुई। चूँकि यह इलाक़ा नक्सल प्रभावित है, ऐसे में केन्द्र की 
बैठक में आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर ऐसी बैठकों को अंजाम दिया गया। नक्सल 
प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री-गृह सचिव और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की गृह 
मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री तक के साथ बैठक हुई। तीनों स्तर की बैठक में इन 
इलाक्रों में तैनात जवानों को ज्यादा आधुनिक हथियार और तंत्र मुहैया कराने पर विचार 
हुआ। चूँकि नौ राज्यों के सभी नक्सल प्रभावित इलाक्रे पिछड़े-गरीब के खाँचे में 
आते हैं तो बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जोर दिया गया। हर राज्य के मुख्यमंत्री 
ने विकास का सवाल खड़ा कर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आवाजाही में आ रही 
परेशानियों का हवाला दिया और केन्द्र से मदद माँगी । तीनों स्तर की बैठक में इस 
बात पर सहमति बनी कि विकास और उद्योगों को स्थापित करने से कोई राज्य समझौता 
नहीं करेगा। यानी हर हाल में इन इलाक़ों में सड़कें बिछाई जाएँगी, रोशनी जगमग 
कर दी जाएगी जिससे पूँजी लगाने वाले आकर्षित होते रहें। 

किसी बैठक में लधा जैसी सैकड़ों आदिवासी महिलाओं के साथ होने वाले 
बलात्कार का जिक्र नहीं हुआ। किसी स्तर पर यह सवाल किसी ने नहीं उठाया 
कि आदिवासी बहुल इलाके में गोली खा कौन रहा है? ख़ून किसका बह रहा है? 
किसी अधिकारी ने यह कहने की जहमत नहीं उठाई कि इतनी बड़ी तादाद में मारे 
जा रहे आदिवासी चाहते क्या हैं? इतना ही नहीं हर बैठक में नक्सलियों की संख्या 
बताकर हर स्तर के अधिकारियों ने यही जानकारी दी कि उनके राज्य में इस आंतरिक 
सुरक्षा के मुद्दे पर काबू पाने के लिए कौन-कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं। हर 
बैठक में मारे गए नक्सलियों की संख्या का जिक्र जरूर किया गया। छत्तीसगढ़ की 
सरकार ने भी हर बैठक में उन आँकड़ों का जिक्र किया जिससे पुलिस की ' बहादुरी ' 
को मान्यता दिलाई जा सके । राज्य के सचिव स्तर से लेकर देश के गृहमंत्री तक 
ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि नक्सलियों को मारने के जो आँकड़े दिए 
जा रहे हैं उसमें किसी का नाम भी जाना जाए। उम्र भी पूछी जाए। थानों में दर्ज 
मामले के बारे में भी कोई जानकारी हासिल की जाए। सरकार की किसी बैठक 
या किसी रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं है कि जो नक्सली बताकर मारे गए और मारे 
जा रहे हैं वे आदिवासी हैं। 

एक बार भी यह सवाल किसी ने उठाने को जहमत नहीं उठाई कि कहीं 
नक्सलियों को ठिकाने लगाने के नाम पर फर्जी मुठभेड़ का सिलसिला तो नहीं जारी 


46 :: सूरतेहाल : एंकर को नजर से 


prasoon-part.pm6 


है? कोई भी नहीं सोच पाया कि जंगल गाँव में रहने वाले आदिवासियों से अगर 
पुलिस को मुठभेड़ करनी पड़ रही है तो अपने जंगलों से वाकिफ आदिवासी ही 
क्यों मारा जा रहा है? अपने इलाक़े में वह कहीं ज्यादा सक्षम है। सैकड़ों की तादाद 
में फर्जी मुठभेड़, आख़िर संकेत क्या हैं? जाहिर है इन सवालों का जवाब देने की 
न कोई मजबूरी या ना जरूरत ही है सरकार को। मगर सरकार अगर यह कह कर 
बचती है कि पुलिसिया आतंक की ऐसी जानकारी उसके पास नहीं आई है और 
वह बेदाग है, तो संकट महज आदिवासियों को फर्जी मुठभेड़ में मारने या नक्सलियों 
का हवाला देकर आंतरिक सुरक्षा पुख्ता बनाने का नहीं है, बल्कि संकट उस लोकतंत्र 
पर है जिसका हवाला देकर सत्ता बेहिचक खौफ पैदा करने से भी नहीं कतराती। 


सूरतेहाल : एंकर की नज़र से :: 47 


सहकार और सरोकार 


सरकार हैरान-परेशान है कि समाचार चैनल न समाचार की बात करते हैं, न विचार 
की। ऐसे में इन्हें नियम-कायदों के तहत बाँधा जाना चाहिए, ताकि मीडिया का 
मिशन वाला चेहरा दुबारा उभरकर सामने आए। लेकिन मिशन का रोना रोने वाले 
भूल जाते हैं कि पत्रकारिता शून्य और अतीत नहीं हो सकती। क्योंकि पत्रकारिता 
को मिशन मानने का जुनून समाजसेवियों और राजनेताओं ने पाल रखा है। जो 
पत्रकारिता उनकी राजनीति के हित पूरा नहीं करती वह भटक चुकी है। समझना 
यह भी होगा कि राजनीति अगर संभव को साधने का शास्त्र है तो पत्रकारिता 
तात्कालिकता और समसामयिकता को साधने की कला। 

इसके समांतर साहित्यकार भी हैं जो पत्रकारिता के धंधा हो जाने का सबसे 
ज्यादा रोना रोते हैं । उन्हें यह समझाना मुश्किल होता है कि पत्रकारिता अगर जानकारी 
के जनसंचार का माध्यम बनती है, तो वह साहित्य की विधा के रूप में नहीं बचती । 
यह समझ जरूरी है कि पत्रकारिता अनुभूति के आसरे नहीं चल सकती । उसे तथ्य 
चाहिए। वहीं राजनेताओं की मंशा लगातार यही रहती है कि पत्रकारिता अगर उनकी 
राजनीति की वाहक है तो मिशन के तौर पर काम हो रहा है, लेकिन जैसे ही पत्रकारिता 
ने अपने बूते निष्पक्ष, स्वतंत्र, स्वायत्त होने को राह पकड़ी, उसे खारिज करने में 
राजनेता अव्वल रहते हैं । 

दरअसल, पत्रकारिता को लेकर राजनीति का यह सोच अब का नहीं, तब 
से है, जब वाकई पत्रकारिता मिशन थी। अब सच यह है कि सेवा भी मिशन नहीं, 
कौशल हो चुकी है, तो पत्रकारिता से मिशन की उम्मीद क्यों? साथ ही तात्कालिकता 
का मतलब जिसे मीडिया समझता और दिखाता है क्या वह राजनीति के सोच से 
उलट है या फिर राजनीति के धेरे में जो विसंगतियाँ हैं, उन्हें छिपाने के लिए मीडिया 
की विसंगतियों पर उँगली उठा कर नियम-कायदों में बाँटने की बात है। 

जाहिर है, सरकार अगर मीडिया को लेकर कोड बिल लाने की बात सोच 
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रही है तो लग सकता है कि वह यह भी मान रही है कि पत्रकारों और राजनेताओं 
का समाज अलग-अलग है। या फिर पत्रकार सामाजिक सरोकार से कट गया है 
और राजनेताओं के सरोकार समाज से जुड़े हुए हैं। जाहिर है, इसके लिए समाज 
और देश की अनुभूति जरूरी है। क्योंकि मीडिया के सामने वही देश और समाज 
है जो अपनी महानता के गुणगान में खोया हुआ है। अतीत की महानता को सिर 
का ताज बनाए हुए | इसी महानता को आँखों की ज्योति भी मानता है और मोतियाबिंद 
भी | जब हम गाते हैं ' भारत देश महान', तब हक़ीक़त में हम अनजाने ही दुहराते 
हैं कि हम अपनी महानता से, अपने पिछड़ेपन से और अपनी मोतियाबिंद से पूरी 
तरह संतुष्ट हैं । यह सच हाल के दौर में खुल कर क्रूरता के साथ उभरा है, जब 
अपनी महानता से परहेज कर बौखलाहट में अंग्रेजी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं 
और अपने से कम महान देश अमेरिका का रास्ता अपने बच्चों को यह कह कर दिखाते 
हैं कि वहाँ की संस्कृति में डुबकी लगाने के बाद अपने महान देश में ज्यादा महान 
होने का तमगा छाती पर लटका सकते हैं । 


इसी के समांतर सरकार ग्रीन कार्ड की दरकार को बाकायदा विदेश नीति के तहत 
समझौते कर अपनी उपलब्धि दिखाती-बताती है। अनिवासियों को खास सुविधाएँ 
दी जाती हैं। वे विदेशी पूँजी का बक्सा भर सकते हैं, इसलिए सरकार उन्हें झुक 
कर तवज्जो देने से भी नहीं कतराती। ऐसे में इस महानता के चलते समाज के भीतर 
टकराव शुरू होता है । क्योंकि जिसे हम अपना गौरवशाली और महान इतिहास कहते 
हैं बह पूरे समाज के गौरव और महानता का इतिहास नहीं होता, बल्कि इसे गुलाम 
बनाने का सोच रखने वाले स्वामी वर्ग का इतिहास होता है। जब हम राष्ट्रीय एकता 
और एकजुटता की बात करते हैं तो अर्थ प्रभु वर्ग की इच्छाओं और आदर्श का पालन 
होता है। 

लेकिन वहीं दूसरा तबक़ा जब अपने तरीके से जीने के लिए अपने हक़ की 
बात कहेगा तो कहीं बेलछी कांड, तो कहीं सिंगुर-नंदीग्राम-खम्मम जैसे हालात 
पैदा कर दिए जाएँगे। इतना ही नहीं, वही सरकारें जिन्हें पत्रकारिता के मिशन से 
भटकने की फिक्र है, वही दल और नेता ऐसी रिपोर्ट को राजनीति से प्रभावित या 
अपने विपक्षी राजनेताओं के हाथ का खिलौना बनने का आरोप मीडिया पर लगा 
कर पल्ला झाड़ने में जुट जाएँगे। किसी भी राजनेता को यह सवाल फालतू लगता 
है कि आम आदमी जब भी कुछ कहता है तो गोलियाँ क्यों चलती हैं? 

सरकार को यह सलीका सीखना होगा कि मीडिया को पूँछ की जगह सूंड 
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से पकड़ने के लिए इस सच को समझे कि जहाँ एक ही समाज के विभिन्‍न वर्गों 
में आर्थिक और सामाजिक हितों का तीखा टकराव होगा, वहाँ राष्ट्रीय एकता और 
सौहार्द की बात करना बेमानी है । सामाजिक और आर्थिक न्याय राष्ट्रीय एकता और 
एकजुटता की पहली शर्त होती है और जिन्हें सचमुच राष्ट्रीय एकता की चिंता हो 
उन्हें एकता के नारे देने की अपेक्षा इस तरह के न्याय के लिए संगठित होकर संघर्ष 
करना ही पड़ेगा। लेकिन संगठित होकर संघर्ष करने का मतलब अगर ऊँची जातियों 
द्वारा दलितों को आग में भूनना हो, या फिर सिंगुर या नंदीग्राम तो कैसा न्याय और 
कैसी एकता! इसके घेरे में नेता भी खड़ा है और पत्रकार भी...दोनों इसकी जमीन 
से वाकिफ हैं । एक को इसी घेरे में राजनीति करनी है तो दूसरे को इन्हीं परिस्थितियों 
के बीच पत्रकारिता करनी है। यानी तात्कालिकता को पकड़ना है और उस अलख 
को भी जगाए रखना है जिसके सहारे गाहे-बगाहे मीडिया के चौथे खंभे के होने 
का अहसास बरकरार रहे जैसे कांग्रेस और वामपंथी सरकार एक-दूसरे का विरोध 
कर सत्ता को लोकतंत्र की खातिर चलाने का अहसास दिलाते रहे। 

यहाँ ड्रामा, भूत-प्रेत अपराध या अजब-गजब ख़बरों पर बात करना भी बेमानी 
है। खांटी ठोस खबरें, जिन्हें हर कोई मान्यता दे। अगर उन खबरों की फेहरिस्त 
देखें तो लंबी है। सांसदों की घूसखोरी को संसद नहीं पचा पाई। सुप्रीम कोर्ट भी 
उलझ कर रह गया। इतना ही नहीं, जो दर्शक समाचार चैनलों पर चलने वाली 
आजकल की ख़बरों से परेशान हैं, उन्होंने भी उस समय, यानी सांसदों की घूसखोरी 
की ख़बरों के दौरान सेक्स स्केंडल को ही ज्यादा तरजीह दी थी। अगर यह दूर 
की बात है तो बीती 9 जुलाई को एक चैनल ने नकली दवाओं के रैकेट का पर्दाफाश 
किया। यह रैकेट इतना बड़ा था कि देश के सोलह राज्य इसके घेरे में आए और 
कुल पचपन हज़ार करोड़ रुपए की दवाओं में से सत्रह हजार करोड़ रुपए की नकली 
दवाओं के सिंडिकेट पर सीधे धावा बोला। 


मगर यहाँ भी राजू श्रीवास्तव भारी पड़ गया। सच यह नहीं है कि खुरदरी जमीन 
की ठोस ख़बरें हर बार किसी चुटकुले से मात खा जाती हैं, बल्कि बड़ा सच यह 
है कि हमारी व्यवस्था और हमारे सरोकार ने उस तंत्र से भरोसा उठा दिया है, जिसके 
सहारे ईमानदारी झलके। यह कहना आसान है कि ख़बरों के जरिए चैनलों के बारे 
में बनने वाली धारणाएँ ज्यादा मायने रखती हैं । यानी जो गंभीर खबरें करेंगे वे गंभीरता 
के साथ लंबे वक़्त तक टिके रह सकेंगे । और जो ड्रामा भूत, प्रेत, अपराध, प्रेम और 
सेक्स स्कैंडल दिखाएँगे, उन्हें एक वक़्त के बाद समाज खारिज कर देगा। यह टीवी 
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को टीवी के दायरे में देखना है, जो बड़ी भूल है। 

अगर सामाजिक सरोकार से जुड़ी ख़बर एक वक्त के बाद दम तोड़ देती है, 
मनोरंजन के नाम पर ख़बरों से खिलवाड़ का दौर बार-बार दर्शकों को भाता है तो 
यह सवाल बेमानी है कि समाचार चैनलों में काम करने वालों के कोई सामाजिक 
सरोकार हैं ही नहीं। यहाँ सरोकार का मतलब बाजार भी है और समाज की 
संवेदनशीलता भी। यह कैसे संभव है कि सेवा भाव कौशल में बदलने लगे और 
इसका खिलवाड़ खुद सरकार करे और वही सरकार ख़बरों से खिलवाड़ का सवाल 
उठाए। 


बीते एक दशक में, यानी समाचार चैनलों की पूरी उम्र से ज्यादा के दौर में देश की 
सार्वजनिक संपत्ति का चालीस फीसद हिस्सा चंद हाथों में कौड़ियों के मोल यह 
कह कर दे दिया जाए कि विकास की राह पकड़ में आ जाएगी । और निजी हाथों 
में गए इस चालीस फीसद पर एक दशक पहले जहाँ देश के पच्चीस करोड़ लोग 
आश्रित थे और उनके प्रति सरकार की जिम्मेदारी थी, वही संपत्ति अचानक मुनाफे 
की होड़ में जुट जाए। और तो और, मुनाफा खाने वाले किसी के प्रति न तो जिम्मेदार 
हों और न ही इन पर सरकारी अंकुश हो। तो सरकार को इसका हक़ कौन देगा कि 
वह नागरिकों को लेकर नीतियाँ बनाए। 

समाचार चैनलों की उम्र महज सात-आठ साल की है । इसके जरिए इस दौर 
में जितना पैसा लगाया और कमाया गया है वह इन सात सालों में देश की सार्वजनिक 
संपत्ति को निजी हाथों में देने का दशमलव पाँच फीसद भी नहीं है। इस दौर में 
देश की ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जिसने सत्ता का स्वाद न चखा हो। यानी 
देश को चंद हाथों में बेचने के लिए जिनके अपने हाथ नहीं उठे हों। पहले राजग 
और फिर यूपीए। पहले चौबीस दल और फिर सत्रह दल। इसी दौर में किसी 
राजनीतिक दल को इस देश में पंद्रह करोड़ से ज्यादा वोट नहीं मिले। यानी कोई 
राजनीतिक दल यह कह नहीं सकता कि देश के दस फीसद नागरिक भी उसके 
साथ खड़े हैं। फिर भी इस दौर में हर राजनीतिक दल हर उस नीति को बनाने में 
शामिल रहा है जिसने इस देश में विकल्प का सोच ख़त्म करने में पूरा योगदान दिया 
है। इसी दौर में खेती को हाशिये पर ढकेलने की यह जानते-समझते हुए पुरजोर 
कोशिश की गई कि यह देश की रीढ़ है। सत्तर करोड़ नागरिक सिर्फ़ खेती पर निर्भर 
हैं, लेकिन इन सात सालों में किसी बजट ने इस बात की इजाजत नहीं दी कि 
इकतालीस करोड़ किसान और मजदूरों को लेकर कोई एक नीति ऐसी बने जो उनके 
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काम के घंटे तय करे, उनकी रिटायरमेंट की उम्र तय करे और उनके परिवार के 
लिए पेंशन की योजना बनाए। 

इसके उलट पचपन हज़ार करोड़ एकड़ खेती योग्य भूमि उन उद्योगपतियों 
के हवाले कर दी गई, जिन्हें उद्योग चलाने की तमीज नहीं है। सिर्फ पश्चिम बंगाल 
में 29 उद्योग इकाइयाँ बीमार हैं । महाराष्ट्र के अठारह जिलों के महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास निगम यानी एमआईडीसी के अंतर्गत आने वाले दो हजार से ज्यादा उद्योग 
बीमार हो गए । यही हाल आंध्र प्रदेश और पंजाब का है । मगर नीतियों की उलटबांसी 
देखिए कि इन्हीं राज्यों की खेती योग्य जमीन उद्योगों के लिए उन्हीं हाथों में दी 
गई है जिन्होंने अपने उद्योगों को बीमार घोषित कर बैंक और सरकार को करोड़ों 
रुपए का चूना लगाया। कोई भी कह सकता है कि ये खबरें सिलसिलेवार तरीके 
से मीडिया को कवर करनी चाहिए? उसे तब भूत-प्रेत दिखाने को जरूरत नहीं 
पड़ेगी। लेकिन यह कैसे संभव है। 

सवाल है कि जब राजनीतिक दल सीधे तौर पर अपनी राजनीति के लिए 
मीडिया का उपयोग करने से नहीं कतराते तो विरोध सहन कैसे होगा। इसीलिए 
इस दौर में विकल्प के ख़त्म होने की स्थिति ने पहले समाज और फिर पत्रकारिता 
की धार कुंद की है। सच्चाई यह है कि स्वाधीनता संघर्ष के दौरान पत्रकारिता का 
जो स्वरूप था, वह आंदोलनरत पत्रों या संघर्षरत संगठनों की डाक्यूमेंट्री में आज 
भी मिल सकता है। 


आज जो विकृत किस्म की पत्रकारिता हो रही है उसका स्वरूप उस दौरान बड़े संस्थानों 
द्वारा परोसी जाने वाली पत्रकारिता से भी समझा जा सकता है। ऐसा भी नहीं है 
कि आज संपादक पत्रकारिता कम, राजनीति ज्यादा करता है, इस वजह से पत्रकारिता 
सकारात्मक रूप में नहीं उभरती। खुद मदनमोहन मालवीय जब ' लीडर ' का संपादन 
कर रहे थे तो 909, 98 और 932 में उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन का सभापतित्व 
किया। उस वक़्त भी वे संपादक थे। कहना न होगा, संघर्ष के उस काल में राजनीति 
और पत्रकारिता एक-दूसरे की पूरक थी । इसलिए पत्रकारिता मिशन थी, तो राजनीति 
भी मिशन थी। अब जब दोनों नहीं हैं तो नियम-कायदे बनाएगा कौन। 
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राजपथ का खलनायक या जनपथ का नायक? 


आधी सदी से जो नक्सली आंदोलन संसदीय व्यवस्था को मुँह चिढ़ाता रहा है उसे 
राजनीतिक विकल्प नहीं माना जा सकता । लेकिन जिस व्यवस्था के सांचे में नक्सली 
जहानाबाद जेल ब्रेक ऑपरेशन कर सुरक्षित लौट जाएँ वहाँ राज्य के होने पर सवाल 
उठाना लाजमी है। दरअसल जहानाबाद ऑपरेशन कोई फिदायिन हमला नहीं था 
जिसमें खुफिया तंत्र के कोई मायने ना होने या सुरक्षा घेरा टूटने को फेल होने के 
सबब से ना जोड़ा जाए। फिर यह आपरेशन नक्सलियों के एक-दो दल का भी नहीं 
था। अगर एक हजार लोग हथियारों से लैस होकर जहानाबाद जैसे शहरी क्षेत्र में 
जमा हो जाते हैं। रणीनीति को अंजाम देने के लिए महीनों बैठकों के सिलसिले 
को तेलांगना से भोजपुर तक करते हैं, अपने देसी खुफिया तंत्र के आसरे कुछ लीक 
भी नहीं होने देते तो इसका मतलब महज आंदोलन या व्यवस्था का खारिज होना 
भर नहीं है। बिहार ही नहीं समूचे देश में सत्ता का मतलब सबकुछ है, और सबकुछ 
का मतलब उस आम से खास तक के उस हक़ को अपनी मुट्ठी में रखना है जिसे 
संसदीय राजनीति में लोकतंत्र का नाम दिया जाता है। जाहिर है बिहार में इसकी 
परिभाषा इस मायने में थोड़ी अलग है क्योंकि सत्ता तक पहुँचने की क़वायद के 
तरीके भी सत्ताधारी समाज तय करता रहा है। बिहार में नक्सली जमीन में बीज 
भी सत्ता ने बोए। जहानाबाद से सटा औरंगाबाद जिला भी नक्सल प्रभावित इलाक़ा 
है। 7989 के लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद जिले के पोइयावा गाँव में एक पोस्टर 
लगा, जनतंत्र को जनता तक पहुँचाने के लिए इंका को वोट दें। त्रासदी है कि गाँव 
के हरिजनों ने कभी वोट दिया ही नहीं है। 70 साल के रविदास ने अपने जीवन 
में कभी मतपत्र देखा ही नहीं। रविदास की मानें तो वोट बाबू लोग देते हैं। 
इस गाँव का जिक्र इसलिए क्योंकि यह उस समय के कांग्रेसी मुख्यमंत्री सत्येन्द्र 
नारायण सिंह का गाँव है। और सत्येन्द्र बाबू, बाबू समाज के ही हैं। तो क्या 90 
में सत्ता पलटते ही बाबू समाज काफूर हो गया? लालू यादव के सामाजिक न्याय 
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ने ज़मीन उलट दी। और 2005 में नीतिश-भाजपा के मिक्सचर ने जातीय गोलबंदी 
ख़त्म होने का आदेश दे दिया। दरअसल बाबू का चिंतन जातीय गोलबंदी से ऊपर 
की समझ है। लालू युग में लालू बाबू हो गए। जातीय वरिष्ठता की परिभाषा वही 
रही, सिर्फ जातियों का अंदाज बदल गया। भूमिहार या राजपूत-ब्राह्मण को जगह 
यादवों ने ले ली। यानी मिजाज नहीं बदला। तो नक्सली आंदोलन की जमीन में 
बीज बाबुओं ने ही क्यों बोए? यह जहानाबाद से महज बीस किलोमीटर दूर पटना 
जिले में आने वाले बेलछी से समझा जा सकता है । बेलछी सामंती समाज की पहली 
प्रयोगशाला थी जहाँ गरीब-पिछड़ी जाति के लोगों को जिंदा जलाकर भस्म कर देने 
का अभिनव प्रयोग बाबुओं ने जश्न मनाकर किया था। 27 मई 4977 को गरीब- 
पिछड़ी जाति के ग्यारह लोगों के जिस्म को रस्सी से बाँधकर सूअर की तरह दिनभर 
आग में भूना गया। यह मानव-दहन, सुबह से शाम तक चलता रहा। अंदाज इतना 
भयानक इसलिए था ताकि जिंदा जलती लाशों की चिरांइंध गंध और उसे आकाश 
में उठते धुएँ का गुबार दूरदराज गाँव के लोग सूंघें-देखें और समझें भी कि समाज 
के दबंग बाबुओं से मोर्चा लेने का अंजाम क्या होता है। इसके पहले करवट बदलते 
गरीब, हरिजन, आदिवासियों को मारा-पीटा जाता था। झोपड़ियाँ जलाई जाती थीं। 
लूटा जाता था। लेकिन बेलछी कांड ने अचानक हर किसी को प्रयोग की अनूठी 
सीख दी। 

दरअसल १977 या कहें बेलछी के वक़्त तक जातीय गोलबंदी इस इलाक़े 
में नहीं थी। महज ताक़त और सामाजिक श्रेष्ठता का अहसास था। पाने की चाहत 
थी। क्योंकि इलाक़े के सबल कुर्मियों का मानना था कि वह घोषित सामंती जातियों 
से पिछड़े नहीं हैं। बावजूद इसके जब नरसंहार का मुक़दमा चला तो सुरेश महतो, 
भागवत महतो, भालो महतो और रोहन महतो ने पीड़ितों के पक्ष में हमलावर कुर्मियों 
के ख़िलाफ़ गवाही दी। जबकि प्रमुख नामजद अभियुक्त का नाम महावीर महतो 
था। उसी घटना के बाद बिहार में तीनों अतिवाम या कहें नक्सली संगठन आक्रामक 
हुए। लिबरेशन, एमसीसी, पार्टी यूनिटी और इसके साथ जुड़ा एमकेएसएस यानी 
मजदूर किसान संग्राम समिति। माना जाता है कि जिस तर्ज पर बेलछी कांड के 
बाद राज्य सत्ता की पहल, उसका राजनीतिक असर खुले तौर पर खेला गया उसका 
असर अगले क़रीब तीन दशक पूरा होने के दौर में आज भी नज़र आता है। 

उस वक़्त केंद्र में विपक्ष की नेता इंदिरा गांधी हाथी पर सवार होकर बेलछी 
के उत्पीड़ितों के आँसू पोंछने पहुँची थीं। उसी दौर में सरकारी स्तर पर बड़े-बड़े 
वायदे किए गए...मृतकों के परिजनों को राहत देने की लंबी-चौड़ी घोषणाएँ 
हुई...बेलछी को सड़क मार्ग से जोड़कर विकास की मुख्यधारा में शामिल करने का 
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संकल्प लिया गया...हरिजनों को अपनी रक्षा के लिए हथियार देने की बात कही 
गई...पर सारे वायदे...वायदे ही रहे बेलछी के बाद क़रीब तीन दशक के दौरान 
बासठ गाँव बेलछी की तरह लहूलुहान हुए। छोटे-बड़े सौ से ज्यादा नरसंहारों के 
खेल जातीय आधार को भूमिका तले बाबू होने को मानसिकता जता कर खेले गए। 
7977 से 990 तक क़रीब साढ़े तीन सौ लोग मारे गए तो वहीं 990 से 2004 
तक क़रीब चार सौ लोग बेलछी के दर्द को देखते-समझते उसकी आग में जले। 
यानी ऊँची जाति के सामंती मिजाज को जतलाने वाले भूमिहार-ब्राह्मण-राजपूत की 
सत्ता हो या पिछड़ों के आधार पर सामाजिक न्याय तले लालू यादव-राबड़ी देवी 
की सरकार रही हो...समाज को देखने-समझने का मिजाज पावर-शिफ्ट के बाद 
राजनीतिक तिकडम तले अनेक बेलछी के होते रहने का गणित सत्ता में चला। 

जाहिर है इन स्थितियों ने अगर राजनीतिक दलों को कमजोर किया तो पीड़ितों 
के साथ-साथ सत्ता-सरकार के रास्ते समाधान ना टटोलने की मानसिकता भी पैदा 
की। यानी बीज ने फसल भी दी जो जहानाबाद जेल-कांड तक पहुँची । 998 में 
पार्टी यूनिटी और 2004 में एमसीसी, आंध्रप्रदेश में सक्रिय नक्सली संगठन पीपुल्स 
वार ग्रुप से जुड़ा। जबकि इसी दौर में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकली । फिर सत्ता 
के लिए कांग्रेसी दूसरे दलों में शामिल हुए। लोहिया-जेपी का नाम लेकर राजनीति 
करने वाले समाजवादियों में कई बार टूट हुई। यानी राज्य का मतलब सत्ता है। 
राजनीतिक दलों और राजनेताओं के लिए सिर्फ़ सत्ता है और तो और '90 में लिबरेशन 
ने भी भूमिगत काम छोड़ संसदीय राजनीति का रुख पकड़ा और सत्ता की राजनीति 
में उसके विधायक भी टूटे। जाहिर है यह सब अगर खुले तौर पर दिख रहा है 
तो उसका प्रभाव भी खुल्लम-खुल्ला नजर आया। भरोसा-विशवास तो सरकार से 
उठा ही। ईमानदार पुलिस-प्रशासन से जुड़े अधिकारियों को शंट किया गया। वह 
भी भ्रष्ट अधिकारियों का क़द बढ़ाकर। इस तरह सत्ता में बने रहने के राजनीतिक 
भोथरेपन ने एमसीसी सरीखे नक्सली संगठन के लिए खुली जगह दी। ऐसे में 
एमसीसी समानांतर व्यवस्था को अपने प्रभावित इलाकों में चलाता ही रहा और इलाक़ों 
को बढ़ाता भी रहा। इन सबके पीछे मास यानी बहुसंख्य तबक्रे का एमसीसी से 
जुड़ना भी रहा। यानी राजनीति दोहरी है... 

लालू यादव ने अगर राजनीति में सामंती मिजाज खारिज किया तो दूसरी तरफ 
लुपंन मिजाज को मान्यता देकर सत्ता की सुविधा को सामंती अंदाज में ही पिछड़ी 
जाति या अपने वोट बैंक के सामने परोसा। वहीं नक्सली संगठनों ने इसी दौर में 
अपनी हर हिंसक कार्रवाई में उस तबक़े को भागीदार बनाया जो सत्ता सरकार से 
आसरा खो चुका है। नक्सली अपने तरीके से अपनी व्यवस्था बनाकर उसे टिकाए 
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रखने से भी जुड़े, जहाँ भी वर्ग-दुश्मन के नाम पर हिंसा की वहाँ न सिर्फ़ अपने 
अंदाज़ में न्याय किया बल्कि सरकार की छाया भी वहाँ नहीं पहुँचने दी। असर 
समाज में साफ़ नज़र आने लगा। जो भी जितनी बड़ी संख्या में एकजुट है उसके 
सौदेबाजी का दायरा उतना ही बड़ा है। सौदेबाजी सत्ता से भी हो सकती है और 
अपनी व्यवस्था लाने के नाम पर सरकार के आधारों को जेल ब्रेक जैसी घटना के 
ज़रिए खारिज कर अपना दायरा और बढ़ाने की वैचारिक पहल से भी हो सकती 
है। नक्सलियों के मिजाज में तेवर पीपुल्स वार के बिहार में घुसने से भी आया जो 
गुरिल्ला कार्रवाई में ना सिर्फ माहिर है बल्कि एमसीसी की जन-शक्ति को आधुनिक 
हथियारों के साथ अपने दलम की शक्ति से भी जनता का भरोसा गंवा चुके पुलिस 
प्रशासनिक अधिकारियों को नाकाम साबित किया। 

जहानाबाद में जेल ब्रेक ऑपरेशन के नाम पर नक्सली कारवाई को लेकर 
आमजन का भरोसा या इस तरह की कार्रवाई के दौरान पुलिस-प्रशासन की मूक 
पहल ने बिना व्यवस्था के तले रही राज्य-सत्ता को कैसे निकम्मा साबित किया इसका 
नजारा जेल ब्रेक के दौरान टीवी चैनल पर नज़र आया। मैं (लेखक) खुद आज 
तक न्यूज चैनल पर उस वक़्त ख़बर पढ़ रहा था जब जेल ब्रेक की ख़बर आई। 
उस समय हम जहानाबाद के एसपी-डीएम को घटना को जानकारी के लिए लगातार 
फ़ोन लगा रहे थे? लेकिन फोन किसी का न मिला और उसी समय जो फ़ोन मिला 
वह चश्मदीद का मिला। जिसे समूचे देश ने सुना। जहानाबाद में कोर्ट-एरिया में 
रहने वाले भोला प्रसाद टेलीफोन पर नक्सलियों की हिंसक पहल की आँखों देखी 
बताने लगे। भोला प्रसाद का घर ठीक पुलिस लाइन से सटा हुआ है इस वजह 
से वह ख़ुद अपने घर से हथियारों से लैस नक्सलियों के बारे में जानकारी देते- 
देते साफ कह रहे थे कि वह ख़ुद अपनी बंदूक के साथ छत पर डटे हैं। बीच- 
बीच में हवाई फायर भी कर रहे हैं। और यह नजारा अधिकतर घरों की छतों पर 
है। जब हमने इसकी वजह पूछी तो भोला प्रसाद ने साफ कहा कि कहीं नक्सली 
उन्हें न मारें या उनके घर की तरफ़ ना आएँ इसलिए आत्मरक्षा में फायरिंग जरूरी 
है। यानी पुलिस प्रशासन का आसरा किसी को नहीं था। हथियार हर घर में है। 
सरकार कोई कार्रवाई करेगी यह डर किसी को नहीं है। जाहिर है ऐसे में जेल ब्रेक 
को महज एक इत्तेफाक-भर नहीं माना जा सकता। 

दरअसल राज्य को बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर 985 में कर्पूरी ठाकुर ने 
प्रतिपक्षी नेता के तौर पर विधानसभा में आर्म्स एक्ट रदद करने की खुली वकालत 
की थी। कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि ' आर्म्स एक्ट' बिल्कुल खोखला है । समूचे बिहार 
में अवैध हथियार भरे पड़े हैं। जो सज्जन हैं, उनके पास हथियार नहीं है... और 
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वे विपत्ति से घिरे हुए हैं। वे ऐसे रहते हैं, जैसे बत्तीस दाँतो के बीच बेचारी जीभ 
रहती है...जो अपराधकर्मी हैं, अराजक तत्त्व हैं, उनके पास हथियार हैं। तो सज्जन 
कैसे जिएँगे? प्रशासन निकम्मा है । नपुंसक है । प्रशासन द्वारा किसी के जान-जायदाद 
की हिफाजत नहीं हो सकती। फिर नागरिक कैसे जीवित रहेंगे। जो क़ानून और 
संविधान के अनुसार चलते हैं । जो लॉ एबायडिंग लोग है, कैसे बच सकेंगे? इसलिए 
आर्म्स एक्ट ख़त्म कर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जाए। जिनके पास पैसा होगा 
वह हथियार ख़रीद लेंगे। फिर रेडियो जैसी ही रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करा लेंगे । 
उस वक़्त रेडियो-टीवी का रजिस्ट्रेशन होता था।' यानी राज्य है, लेकिन व्यवस्था 
कुछ भी नहीं, इसे बीते ढाई दशकों में मुख्यधारा की राजनीति में सच माना गया। 
तो क्या इस स्थिति में नक्सली संगठन एमसीसी-पार्टी यूनिटी या 98 में बिहार 
में दस्तक देने वाले पीपुल्सवार ग्रुप को महज क़ानून व्यवस्था के दायरे में रख समाधान 
की बात की जा सकती है? या दिल्ली के गृह-मंत्रालय में जिस तर्ज पर जेल ब्रेक 
ऑपरेशन को माओवादियों का गुरिल्ला युद्ध तक करार देने की बात सरकारी हलकों 
में खुलेतौर पर कही जा रही है...और पुलिस प्रशासन को आधुनिक हथियारों से 
लैस करने से लेकर एनएसजी के जवानों को नक्सलियों से निपटने की तैयारी की 
जा रही है। ऐसे में यह सवाल जरूरी है कि इन सबमें वह बहुसंख्यक आम आदमी 
कहाँ है जिसे नक्सली अपने साथ खड़ा करना चाह रहा है और संसदीय राजनीति 
वोट की राजनीति के अंतर्गत उसे अपने साथ मान रही है। जबकि बिहार में धधकते 
सवालों का और बहुसंख्य आम लोगों के आक्रोश का जवाब अब भी किसी सरकार 
के पास नहीं है...972 में ही कवि आलोकधन्धा ने लिखा... सरकार ने नहीं/इस 
देश की, सबसे सस्ती सिगरेट ने मेरा साथ दिया... आदमीयत को जीवित रखने के 
लिए/अगर एक दारोगा को गोली मारने का/आधिकार है/तो मुझे क्यों नही?.. 
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बढ़ता ही गया सपने और सच्चाई का फासला 


साठ साले पहले आज्ञादी की उस आधी रात के क्षणों में हमारे जवाहर लाल नेहरू 
ने स्पष्ट देखा था कि जब भारत जागेगा, तो उसे एक नया जीवन और आजादी मिलेगी । 
इस मोर्चे पर हम कितनी अधिक मात्रा में सफल हैं, उसका खाका न शब्दों के आसरे 
खींचा जा सकता है और न आँकड़ों में बताने योग्य है। एक उदाहरण यह है कि 
इस बार जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएँगे 
तो देश की लगभग आधी आबादी उस दिन या तो भूखी रहेगा या कुपोषित होगी। 
मानव विकास सूचकांक के विश्व पैमाने पर भारत अब भी सौ के पार है। चीन- 
श्रीलंका तक उससे काफ़ी आगे हैं । 

हाल ही में नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाएड इकोनॉमिक्स के एक शोध के 
मुताबिक भारत में 52 फीसद यानी अठावन करोड़ लोग सिर्फ दस रुपए प्रतिदिन 
पर गुजारा करते हैं। 26 करोड़ लोग पाँच रुपए प्रतिदिन पर गुजारा करते हैं। 3 
करोड़ लोग ढाई रुपए प्रतिदिन पर अपना गुजारा करते हैं । अगर सरकारी कर्मचारियों 
को वेतन आयोग की रिपोर्ट के आईने में देखें, तो इनका न्यूनतम वेतन क़रीब ढाई 
हज़ार रुपए है, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी से कम है। 
दिल्ली की तिहाड़ जेल में हर क़ैदी के भोजन पर ख़र्च है चौवन रुपए साठ पैसे। 
इसमें कपड़ा-लत्ता, उसकी दवाई और उसके अदालत आने-जाने का ख़र्च शामिल 
नहीं है । औसतन एक भारतीय निम्नवर्गीय परिवार में कुल मिलाकर पाँच-छह सदस्य 
होते हैं। यदि तिहाड़ जेल में प्रति क्रैदी प्रतिदिन के ख़र्च के हिसाब से जोड़ें तो 
एक भारतीय परिवार का न्यूनतम खर्चा क़रीब पन्द्रह हज़ार रुपए तो जरूर होना 
चाहिए। इसमें मकान का किराया और नई अर्थव्यवस्था की वजह से शिक्षा-दवाई 
की बढ़ने वाली क्रीमत का हिसाब शामिल नहीं किया गया है। 

ऐसे में यह सवाल बचा रहता है कि बीते साठ साल के मूल्यांकन का आधार 
कया हो सकता है? महात्मा गांधी के सपने को मूल्यांकन का आधार बनाना तार्किक 
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नहीं है। कारण साफ़ है। आजादी के तत्काल बाद कांग्रेस नेताओं ने महात्मा गांधी 
के नेतृत्व की अनदेखी को थी। 5 अगस्त 947 को महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं 
थे। उन्हें कांग्रेस कार्यसमिति में बुलाया भी नहीं गया। उसी कार्यसमिति में देश का 
विभाजन का प्रस्ताव कांग्रेस ने स्वीकार किया था। उसमें महात्मा गांधी मर्माहत हुए 
थे। वे मौन रहे। उनका मौन अधिक मुखर था। देश ने इसे समझा भी कि कांग्रेस 
के लिए अब महात्मा गांधी अनजाने हो चुके हैं। कांग्रेस सत्ता में लिप्त हो गई। 
उसने अपनी वैधता के लिए गांधी का सहारा लिया, लेकिन उनके रास्ते को भुला 
दिया। मूल्यांकन का एक आधार संविधान के नीति-निर्देशक तत्व भी हो सकते हैं । 
शुरू में सरकार ने भी इस दिशा में क़्रदम बढ़ाए। कार्यक्रम बनाते समय या उस पर 
नीति वक्तव्य देते वक़्त उसका ख्याल रखा जाता था, लेकिन इसके जरिए जिस भौतिक 
परिवर्तन की धार को कांग्रेस को अपनाना चाहिए था, वह उससे मुकर गई। कहा 
गया मॉडल फेल हो गया, लेकिन हक़ीक़त में ईमानदारी से इस मॉडल पर सरकार 
कभी नहीं चली। जाहिर है नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से कभी लिया नहीं 
गया। अब सरकार कहती है कि चार-पाँच साल में सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य 
पा लिया जाएगा। जो काम साठ साल में नहीं हो सका वह पाँच साल में कैसे होगा? 
एक बड़ी असफलता भूमि-सुधारों की है । बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रीविपर्स ख़त्म 
करना साठ साल के दौर में ही बेकार या बेमानी-सा लगने लगेगा, यह किसने सोचा 
था। इतना ही नहीं भूमि-सुधारों के लिए जो सीलिंग क्रानून बंगाल, केरल और जम्मू 
कश्मीर में बने और लागू हुए, उन पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। 

लेकिन साठ साल के इस दौर में झाँकने पर सबसे बड़ा सच यही सामने आता 
है कि लोकतंत्र का जो राजनीतिक जामा देश को संसदीय चुनाव के जरिए पहनाया 
गया है उसी को लेकर कई आशंकाएँ शुरू से ही रहीं। मसलन यह कहा गया कि 
शुरुआत वयस्क मताधिकार से न की जाए। संविधान सभा की बैठक के दौरान सरदार 
पटेल और सी. राजगोपालचारी ने कहा था--' हमें शुरुआत वयस्क मताधिकार से 
नहीं करनी चाहिए, पहले चरण में लोगों को शिक्षित करना चाहिए, उन्हें लोकतांत्रिक 
व्यवस्था के तहत अपनी जिम्मेदारी निभाने लायक नागरिक बनाना चाहिए।' 

इसे गलती न भी माना जाए, तो एक गलती तो ख़ैर हुई ही कि आजादी के 
बाद नव विकसित पीढ़ी को अपने मताधिकार के इस्तेमाल के योग्य बनाने के लिए 
समुचित तरीके से शिक्षित करने का कोई तरीका नहीं निकाला गया। राजनेताओं ने 
जिसे सबसे कम तरजीह दी, वह शिक्षा ही रही। संविधान के नीति-निर्देशक तबक़े 
की धारा-45 में राज्यों की सरकार पर अपने नागरिकों को प्राइमरी शिक्षा को सुविधा 
मुहैया कराने का दायित्व सौंपा गया। इस दायित्व को पूरा करने के लिए संविधान 


सूरतेहाल : एंकर की नजर से :: 59 


लागू होने के बाद 0 साल का वक़्त राज्य सरकारों को दिया गया था, लेकिन आजादी 
के साठ साल बाद भी राज्य सरकारें इस दिशा में असफल रहीं । इससे बड़ी गलती 
कि देश के नागरिकों को अपनी संस्कृति, परंपरा और धरोहर से पूरी तरह पृथक करने 
का काम केन्द्र और राज्य सरकारों ने ही किया । राष्ट्रीय अस्मिता के साथ भी नागरिकों 
को जोड़ने का प्रयास कभी किसी सरकार ने नहीं किया। और इन सबसे बढ़कर 
सबसे बड़ी गलती राजनेताओं का असभ्य आचरण रहा, जिसके चलते देश के 
नागरिकों में यह धारणा घर कर बैठी है कि आज्ञादी के बाद स्वतंत्रता का उपयोग 
बिना किसी दायित्व और कर्तव्य के किया जा सकता है। आज के भारत की सबसे 
बड़ी त्रासदी यही रही कि देश के पास कोई एक नेता ऐसा नहीं आया, जो भारत 
को यह विश्वास दिलाता हो कि देश को किसी की नकल करने के बजाए अपने 
तरीके पर चलना चाहिए। जिसमें खुद यह आत्मविश्वास होता कि भारत अपनी 
मौलिक व्यवस्था विकसित कर सकता है। इसीलिए हम साठ साल से बने बनाए 
और उधार लिए मॉडलों पर चल रहे हैं और अंग्रेजों की बताई हुई व्यवस्था के खंडहरों 
में ही अपना अस्तित्व टटोल रहे हैं । मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवाद और अब खुले 
बाजार की अर्थव्यवस्था यह हमारी नहीं है, यह साठ वर्षो में भी हम नहीं जान 
पाए हैं । प्रधानमंत्री को 5 अगस्त 2007 को लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराते 
समय यह समझना होगा कि नकल से जितना बनता है, उतना बना है । जितना बिगड़ता 
है, उतना सब का सब बिगड़ा है। 
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राजनीति को अंधी गली 


धर्म, जाति या वर्ग पर आधारित सोच न तो राजनीति को आगे बढ़ा सकता है, न 
देश को। यह बात कमोबेश हर राजनीतिक दल और राष्ट्रीय नेताओं ने एक दौर में 
मानी। लेकिन आज के हालात ने राजनीतिक दलों और नेताओं का एक नया चेहरा 
सामने रखा है। यह चेहरा पहली बार अहसास करा रहा है कि समाज बंटे तभी 
राजनीति हो सकती है। धर्म और जाति के आधार पर गुंथे लोग एक-दूसरे को मारने- 
मरने पर उतारू हो जाएँ तभी नेता अपने वोट बैंक की गिनती कर राजनीतिक सौदेबाजी 
कर सकते हैं। वर्गीय आधार पर विकास का ढाँचा खड़ा करने की बात उठा कर 
ही राजनीतिक दल सत्ता बरकरार रख सकते हैं। 

जाहिर है, यह राजनीति का नया मंत्र है जिसके दाँव-पेच से हर दल जुड़ा 
है, क्योंकि संसदीय राजनीति की नई परिभाषा बिल्कुल साफ़ है। सत्ता में बने रहना 
ही राजनीति का सच है। बाकी राजनीति बेमानी है। तो जिस समाज में बाईस करोड़ 
मुसलमान हों, दो करोड़ सिख, ढाई करोड़ ईसाई, एक करोड़ से कुछ ज्यादा बौद्ध 
और बाकी बहुसंख्यक हिंदू हों, वहाँ क्या एलान किया जा सकता है कि हर चुनाव 
नतीजे के बाद धर्म के आधार पर राजनीति करने वालों में हिंदुत्ववादी राजनीतिक 
दल की जय-जयकार हो सकती है। 

लेकिन इस देश में यह राजनीति चल नहीं सकती और न कभी चली है। 
धर्म को नहीं तो जातीय राजनीति चलेगी! समाज के जातीय आधार को टटोलें तो 
दस करोड़ आदिवासी मौजूद हैं । अनुसूचित जाति के खांचे में बीस से छब्बीस करोड़ 
लोग हैं । जबकि अन्य पिछड़ी जातियों में चालीस से पैंतालीस करोड़ । यानी अनुसूचित 
जाति-जनजाति-अन्य पिछड़ी जातियाँ तय कर लें कि सत्ता का मतलब वही हैं तो 
उन्हें कौन डिगा सकता है! देश की नीतियाँ हमेशा उनके अनुकूल रहतीं। लेकिन 
किसी चुनाव परिणाम के बाद यह तबक़ा आज तक नहीं मचला कि कुछ उसके 
अनुकूल हो जाए। वहीं पिछड़ी जातियों के आधार पर राजनीति आरक्षण के घेरे में 
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बँटती नज़र नहीं आती। यानी पिछड़ी जातियों को आगे लाने का राजनीतिक मंत्र 
यहाँ भी विफल ही है। जबकि अन्य पिछड़ी जातियाँ खुद में इतनी बड़ी ताकत 
हैं कि वे एकजुट हो जाएँ तो राजनीति को उसके साथ कदमताल करना ही होगा। 

वर्गीय आधार पर देखें तो नौ फीसद लोग बासठ फीसद संसाधनों का सुख 
भोगते नज़र आएँगे। जबकि पैंतीस फीसद लोग उठारह फीसद संसाधनों का और 
बाकी छप्पन फीसद लोगों के लिए बीस फीसद संसाधन हैं। इस देश के छप्पन 
फीसद तय कर लें तो क्या उनके अनुकूल विकास की गाड़ी चल पड़ेगी! अगर 
नहीं, तो क्या यह माना जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी वर्गीय 
राजनीति के मंत्र के आगे विफल हो गया। या फिर ये छप्पन फीसद राजनीतिक 
हिम्मत दिखाएँ तो इन्हें मिलने वाले संसाधन बढ़ सकते हैं? लेकिन बीते पाँच दशकों 
में इनकी राजनीतिक हैसियत तो बढ़ी, पर संसाधनों की हिस्सेदारी में सौ गुना तक 
की कमी आई। संसदीय राजनीति की यह नई समझ पैदा हुई कि राजनीति जिस 
दायरे में को जाए, स्थापित होने के बाद उस दायरे को छोड़ दिया जाए। या फिर 
वर्गीय सोच पैदा होते ही राजनीति के लिए धर्म-जाति को खतरनाक करार दे दिया 
जाए। 


दरअसल, संसदीय राजनीति का लोकतंत्र यहीं से शुरू होता है, जहाँ महज धर्म- 
जाति या वर्गीय आधार पर राजनीतिक दलों को राजनीति नहीं घसीटती है, बल्कि 
ये सभी स्थितियाँ एक साथ संविधान और लोकतंत्र का मंत्र जपते हुए खुद को सत्ता 
में बनाए रखने का ताना-बाना बुनती हैं। यों ये राजनीतिक हालात पहले भी रहे, 
लेकिन जब से अर्थव्यवस्था के सुधारवादी मंत्र ने राजनीति को अपनी गिरफ्त में लिया 
है तब से राजनीतिक दलों का चेहरा ' पारदर्शी' हो गया है। अभी तक राजनीतिक 
दल इस सीधे संवाद से कतराते रहे कि वे किसी एक तबक़े के साथ खड़े हैं । अयोध्या 
में बाबरी मस्जिद ढहा कर भाजपा ने इस मान्यता की जड़ खोदी कि धर्म के आधार 
पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यानी कभी हिंदू महासभा से खुद को अलग दिखाने 
की कोशिश करते जनसंघ और दो दशक पहले तक आरएसएस के राजनीतिक दखल 
को न मानने वाली भाजपा ने अचानक हिंदुओं का रहनुमा बनने की राजनीति शुरू 
कर दी। 

यह एक ऐसी राजनीति है जो राजनीति के आतंक को समाज के भीतर 
दिखलाती है। और साथ ही आतंक से बचने के लिए आतंक फैलाने वाले राजनीतिक 
दल की छवि में जाने का एकमात्र विकल्प भी जतलाती है | विकल्प की राजनीति 
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भी इसी ढरें पर चलती है। कांग्रेस के लिए वह पुरानी राजनीति थी, जब हिंदुत्ववादी 
राजनीति का डर वह अल्पसंख्यक को दिखाए। याद कीजिए 8 फरवरी, 983 
को असम के नेल्ली में हुए जनसंहार के बाद कांग्रेस का दर्द। उस दौर में बांग्लादेशी 
घुसपैठ के मामले का उभरना और प्रफुल्ल महंत के छात्र संगठन आसू का मजबूत 
होना। 

यह शायद पहली मिसाल थी जिसने सत्ता के आतंक का एक नया चेहरा 
दिखाया । यानी राहत चाहिए तो उसी आतंक के आगोश का आसरा भुक्तभोगी तबक़्े 
को लेना ही होगा। याद कीजिए क़रीब बीस साल पहले का हाशिमपुर का नरसंहार। 
मेरठ के हाशिमपुर इलाक़े में पीएसी के जवानों के सत्ता के संकेत पर इकतालीस 
मुसलिमों का नरसंहार किया। उस दौर में केंद्र और राज्य दोनों में सरकार कांग्रेस 
की थी। लेकिन चुनाव के परिणामों ने कभी इसके संकेत नहीं दिए कि मुसलिम 
राहत के लिए भाजपा की गोद में आ जाएँ या वह हिंदू समाज जिसके साथ बार- 
बार भाजपा ने राजनीतिक धोखा किया, वह खुल्लम-खुल्लम कांग्रेस की पूजा करने 
लगे। 

हक़ीक़त में किस तरह धर्म पर चोट कर राजनीति आगे बढ़ी, यह सच्चाई 
दंगों के जरिए ख़ूब उभरी। 92-93 में मुंबई दंगे । 89 में भागलपुर के दंगे। 84 के 
दंगे। 82 में मेरठ, 79 में जमशेदपुर, 70 में भिवंडी या 69 में अहमदाबाद के दंगे। 
और इन सब से हट कर 2002 में गुजरात के दंगे। राजनीति का मिजाज इस दौर 
में खुल कर उभरा कि हर वह तबक़ा जो एकजुट हो राजनीति की शक्ल बदल सकता 
है, उसे उसी राजनीति पर टिकाना है जो बाँटती है। यानी राजनीति ने अपने शिकंजे 
में हर तबक़े को लेकर यही संदेश हमेशा दिया कि बगैर उसके दूसरा कोई रहनुमा 
नहीं । यानी मुसलिम का दर्द कांग्रेस से जुड़ा तो हिंदुओं का रहनुमा बनने का इकतरफा 
एलान भाजपा ने किया। 


यह अलग मसला है कि बीस साल पुराने हाशिमपुर नरसंहार में अभी तक किसी 
को सजा नहीं हुई है। महज साढ़े चार महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर 
दिल्ली में मामले की सुनवाई फिर से शुरू हुई है। मगर रफ्तार वही है। धर्म से 
इतर जाति को राजनीति ने राजनीतिक दलों या कहें नेताओं का आतंक समाज के 
भीतर कहीं ज्यादा तीखेपन से फैलाया। वैसे नेता कुकुरमृत्ते की तरह उभरे, जिनकी 
मौजूदगी ही अपराध का एक अदृश्य आतंक फैलाती है। ऐसे चुने हुए नुमाइंदों की 
संख्या क़रीब पाँच सौ है जो मुखिया से लेकर पार्षद और विधायक से लेकर सांसद 
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तक हैं। और इन्हें अगर आसरा मिला है तो वह विकास की राजनीति से। संसदीय 
राजनीति के लिए विकास की राजनीति ब्रह्मास्त्र साबित हुई। यानी धर्म और जाति 
को राजनीति नहीं चली तो राजनीति के नए चेहरे ने विकास की एक नई लकीर 
खींच सबको अपने ऊपर आश्रित कर लिया। 


पहले संविधान का आसरा लेकर धर्म और जाति की वीभत्स राजनीति पर उँगली 
उठाई जाती रही, लेकिन विकास की लकीर ने तो सबको फकीर बना दिया। नर्मदा 
बाँध से लेकर टिहरी के डूबने और विशेष आर्थिक क्षेत्र से लेकर सिंगुर के किसानों 
की जमीन टाटा के हवाले करने की राजनीति ने अचानक उस तबक़े के संवैधानिक 
अधिकारों पर ही सवालिया निशान लगा दिया जो कल तक कभी अपने धर्म तो 
कभी जाति की दुहाई देकर राजनीति से संविधान के तहत आसरा माँगता। सत्ता के 
भीतर पूँजी बनाने का एक ऐसा खेल शुरू हुआ जिसमें सत्ता ही धर्म और जातीय 
राजनीति को लील गई, लेकिन पहली बार राजनीति से आगे पूँजी से पूँजी बनाने 
का ऐसा सिलसिला चल निकला जिसने लोकतंत्र को भी कठघरे में खड़ा कर दिया। 
विकास को राजनीति ने इतनी लंबी लकीर खींची कि सब लकीरें उसी में समाहित 
होती दिखीं । नागपुर में पाँच करोड़ का अंतरराष्ट्रीय कार्गो सबको मंजूर है; सवा करोड़ 
में विदर्भ के सारे किसानों का क़र्ज़ निपट सकता है, पर यह मंजूर नहीं। 

यह ऐसी लकीर है, जिसके साथ पुलिस प्रशासन भी खड़ा है । यानी संविधान 
की व्याख्या कर कोई नागरिक विकास की लकीर पर सवाल खड़ा नहीं कर सकता 
है। साथ ही भारतीय दंड संहिता की किसी धारा का खौफ पुलिस भी नहीं दिखला 
सकती है । निचले स्तर पर यानी मुखिया से लेकर निकाय चुनाव का नया सच यह 
दिखलाने का जरिया हो गया कि इलाक़े में विकास का ढाँचा खड़ा हो रहा है। ऊपरी 
स्तर पर यानी विधायक और सांसद बनने की राजनीति में सफल वही है जो विकास 
को राजनीति का आसरा ले। लेकिन हक़ीक़त देखिए कि विकास की राजनीति के 
इस दौर में एक दशक में देश भर में अड़तालीस परियोजनाओं के लिए पच्चीस लाख 
से ज्यादा नागरिकों को विस्थापित होना पड़ा। 

सरकारों ने अलग-अलग आँकड़े देकर पाँच लाख नागरिकों के पुनर्वास की 
बात भी कही । इसके अलावा तकरीबन पचीस परियोजनाएँ ऐसी हैं जो अगले पाँच 
से दस साल बाद शुरू होंगी । लेकिन उन परियोजनाओं को लेकर बुनियादी ढाँचे 
का जो खाका तैयार किया जा रहा है, वह खासकर सबसे पिछड़े छह राज्यों में है। 
अगर इस बुनियादी ढाँचे पर होने वाला ख़र्च उन मजदूरों और किसानों को मिल 
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जाए जिन्हें विस्थापित किया गया है तो रोजगार से लेकर राजस्व तक का विकल्प 
स्वयं खड़ा हो सकता है। लेकिन विकास की राजनीति इसकी इजाजत नहीं देती। 
इस राजनीति को सबसे बड़ी सुविधा यह है कि किसी भी स्तर पर किसी को जवाब 
देने की जरूरत नहीं है। 

इस राजनीति का मिजाज किस हद तक जा सकता है यह मुंबई 
महानगरपालिका को पिछले साल चुनाव आयोग से को गई गुहार से समझा जा सकता 
है। मुंबई के विकास के नाम पर 84,200 घर ढहाए गए जो सुनामी कहर से ढेर 
हुए घरों की तुलना में करीब तिगुने हैं । सुनामी में 30,3000 ढहे थे। मुंबई में ढहाए 
गए घरों में अधिकतर झोपड्पट्टी के हैं। महानगरपालिका ने चुनाव आयोग से कहा 
कि ढहाई गई झोपड्पट्टियों के निवासियों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएँ। 
अजीबोगरीब माँग है यह, क्योंकि एक तरफ अनिवासी भारतीयों तक को वोट के 
अधिकार देने की बात हो और दूसरी तरफ नागरिकों के वोट के अधिकार छीनने 
को गुहार। 


कहा जा सकता है विकास की राजनीति ने एक ऐसा सोच भी भद्र तबक़े के लिए 
गढ़ दिया है कि लाखों लोगों को बिना किसी प्राकृतिक आपदा के राज्यसत्ता ही 
बेघर कर दे या ख़त्म कर दे तो भी यह भद्रलोक बेपरवाह बना रहेगा। यही नहीं, 
यह तबक़ा उन नीतियों के इंतजार में है जो लाखों लोगों की रोजी-रोटी छीन कर 
किसी छोरे शहर को शंघाई बनाने का सपना दिखाएँ। राजनीति का हाल यह है कि 
वह इस सोच को ढोने को तैयार रहती है। सवाल है कि विकास के इस आतंकवाद 
के ख़िलाफ़ क्या कोई क़ानून है! इसे जवाबदेही की सीमा में क्यों नहीं लाया जाता। 
समस्या यह है कि देश की मौजूदा राजनीति ने वैचारिक तौर पर तमाम दलों के बीच 
भेद ख़त्म कर दिए हैं। कांग्रेस-भाजपा ही नहीं, शिवसेना से लेकर वामपंथियों तक 
का नजरिया एक है कि विकास रुकना नहीं चाहिए। 
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गुजरात की हिंसा के अर्थ 


देश के मुख्य चुनाव आयुक्त जेएम लिंग्दोह का मानना है कि कश्मीर में चुनाव के 
दौरान स्थिति ख़तरनाक थी लेकिन गुजरात में बदतर है। ज़ाहिर है, कोई भी पूछ 
सकता है कि फिर चुनाव क्यों। लेकिन जवाब भी साफ़ है--संसदीय व्यवस्था में 
चुनाव से बेहतर कोई विकल्प होता नहीं है । अलबत्ता चुनावों और राजनैतिक स्थितियों 
ने ही किस तरह गुजरात को बदतर बना दिया, इस पर गौर करना ज़रूरी है। 

गुजरात में नरेंद्र मोदी ने राजनीति के नाम पर जो कुछ किया है, उसके कुछ 
घातक परिणाम बेहद स्पष्ट हैं। यह तय है कि अगर गुजरात विधानसभा चुनाव में 
भाजपा जीत गई तो दुबारा उसी हिंदुत्ववादी राजनीति को अपनाया जाएगा जो नब्बे 
के दशक के शुरुआती दौर में अपनाई गई थी। हो सकता है, उसमें भी दो-चार तमगे 
लग जाएँ। यह सिर्फ़ वैचारिक नहीं, सांगठनिक स्तर पर भी होगा। यानी संघ सरकार 
से जिस दूरी का प्रदर्शन करता रहा है, सत्ता के साथ संगठन का जो विरोध दिखाई 
पड़ता है, उसमें न सिर्फ कमी आएगी, बल्कि भाजपा पर विश्व हिंदू परिषद सरीखे 
संगठनों का प्रभुत्व बढ़ेगा। और अगर भाजपा हार गई तो इसका ठीकरा इस बात 
पर फूटेगा कि भाजपा ने अपने एजेंडे को दरकिनार कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चे के 
साथ सरकार बनाई। 

लेकिन गुजरात में होने वाले चुनाव को लेकर सबसे बड़ा संकट या अंतर्विरोध 
यह है कि देश के दोनों सबसे बड़े राजनैतिक दल कांग्रेस-भाजपा इस मुद्दे पर आमने - 
सामने होंगे जिसमें जीत-हार के बाद सांप्रदायिक हिंसा को मान्यता देने या फिर 
सांप्रदायिकता के आधार पर चुनावी राजनीति को मान्यता देने का सच उभरेगा। 

एक तरह से इसकी शुरुआत हो भी गई है । गोधरा कांड के बहाने अल्पसंख्यकों 
पर कट्टरता का आक्षेप, अक्षरधाम की मार्फत पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का नाम 
लेकर उन पर निशाना साधना जो गोधरा के बाद हुए नरसंहार में सरकार का हाथ 
देख रहे हैं-यह सब बतौर चुनौती रणनीति इस्तेमाल किए जा रहे हैं दूसरी तरफ 
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गोधरा के बाद की स्थिति को लेकर संघ की सांप्रदायिकता और गौरव-यात्राओं के 
जरिए हिंदुत्व को कट्टर बनाने की नीति के विरोध में नारे भी लग रहे हैं। मामला 
सिर्फ यह नहीं है कि इन मुद्दों से सांप्रदायिकता या कट्टरता केंद्रीय और मजबूत होगी । 
संकट यह है कि राजनैतिक दायरे में पहली बार विहिप-बजरंग दल-सिमी सरीखे 
संगठन चुनावी जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्त्वपूर्ण औजार बनने लगेंगे। एक 
लिहाज से वे राजनीति का एजेंडा भी तय करेंगे। इसका एक पहलू यह भी है कि 
राजनीति का आसरा भी उस घनघोर आतंक के ही इद-गिर्द घुमड़ेगा जो अपने समकक्ष 
या विरोध में किसी को खड़े रहने की इजाजत नहीं देता। यानी जो पीछे है वही 
स्वीकार्य है। 

मोदी की नीति के पीछे जो जमीन है उसे लंबे आरसे से सींच-सींच कर एक 
खास शक्ल में ढाला गया है दरअसल मोदी इसी जमीन से अपनी राजनैतिक ताकत 
हासिल करना चाहते हैं और उस सत्ता को बरकरार रखना चाहते हैँ जो उन्हें भाजपा- 
संघ की कशमकश में मिल गई। 


दरअसल गुजरात में सांप्रदायिक घृणा की त्रासदी दुहरी है। हम याद कर सकते हैं 
कि १998 में जिस दौर में केंद्र में वाजपेयी सरकार बन रही थी, गुजरात में धर्मांतरण 
के विरुद्ध हिंदुत्ववादी संगठन हिंसा पर उतारू थे और अल्पसंख्यकों की वैधता पर 
सवाल उठा रहे थे। मूलतः यह धर्मातरण आदिवासियों का हो रहा था । लेकिन गुजरात 
के जिन आदिवासी बहुल इलाक़ों में यह सारा कुछ चल रहा था, वहाँ एक तथ्य 
को भुला दिया गया। इन इलाक़ों में हिंदू-मुसलमान या ईसाई, तमाम समुदायों की 
आर्थिक जद्दोजहद बहुत गहरी है । उनका जीवन रोजमर्रा की न्यूनतम आवश्यकताओं 
की जुगाड़ में बीत जाता है। गुजरात के बरदोली, डांग, सूरत आदि के जिन दर्जनों 
गाँवों में अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले हुए, वहाँ के 90 फीसद लोग पूरी तरह 
मजदूरी पर जिंदा हैं। यानी काम करेंगे तो शाम की रोटी मिलेगी। यहाँ के सिर्फ़ 
चार से छह फीसद लोग ऐसे हैं जो अपनी संपत्ति के सहारे जिंदा हैं और बाजार- 
अर्थव्यवस्था का लाभ ले पा रहे हैं। हिंदूवादी संगठनों के लिए यहाँ परेशानी का 
सबब यही रहा कि इन पैसे वालों में से 90 फीसद लोग ईसाई या मुसलमान हैं । 
सीधे इनके ख़िलाफ़ कोई पहल भी मुश्किल है, क्योंकि अपने अर्थशास्त्र के जरिए 
ये लोग सामाजिक-राजनैतिक स्थितियों को भी अपने अनुकूल बनाते रहे हैं। इन 
इलाक़ों में किसी उद्योग, मिल या उत्पादन की किसी भी जगह पर मजदूरों को अभी 
तक न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती। फिर वन-क्षेत्र होने की वजह से यहाँ वन 
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अधिकारी भी खुलकर आदिवासियों का शोषण करते रहे हैं। 

अस्सी और नब्बे के शुरुआती दशक में यहाँ अतिवामपंथी आंदोलन की शुरुआत 
भी हुई । आदिवासियों को एकजुट किया गया । न्यूनतम मजदूरी के लिए संघर्ष चलाया 
गया। लेकिन गौरतलब है कि इस पूरे दौर में आंदोलन को दबाने के लिए वन 
अधिकारियों समेत सिर्फ पुलिस-प्रशासन ही नहीं बल्कि वे हिंदू-मुसलिम भी साथ 
खड़े रहे जो मालिक थे। मिशनरी से जुड़े लोग या तो खामोश रहे या जिनकी जमीन 
घेरे में आ रही थी वे खुलकर अपने स्वार्थ के लिए मजदूर-आदिवासियों के दमन 
में जुटे यहाँ तक कि जो राजनैतिक दल आज दंगों की वजह से रोजगार का सवाल 
उठा रहे हैं वे भी तब दमनकारियों के साथ खड़े रहे । यहाँ की क़रीब 37 विधानसभा 
सीटों का मिजाज भी इसी तर्ज पर रहा। 7980-85-90 में कांग्रेस और जनता दल 
का वर्चस्व रहा जो 90-95-98 में टूटा और भाजपा हावी हुई। दरअसल इस पूरे 
इलाक़े के अलावा गुजरात की छिटपुट बिखरी 25 सीटें और हैं जहाँ संघ परिवार 
को 992 के अयोध्या-प्रयोग के बाद समझ में आया कि सामाजिक और राजनैतिक 
स्थितियों के दोहन से चीजों को अपने पक्ष में किया जा सकता है। अल्पसंख्यक 
समुदाय को सामाजिक और धार्मिक आधार पर तोड़ने की शुरुआत हुई और इसके 
राजनैतिक लाभ उन्हें मिले। विडंबना यह है कि सिर्फ़ हिंदूवादी संगठनों ने नहीं, 
मिशनरीज और धनी मुसलमानों ने भी पूँजी की हिंसा को नजरअंदाज किया, बल्कि 
इसका लाभ लेकर गरीबों के पक्ष में चल रहे आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की 
और इस प्रक्रिया में एक तरह की कट्टरता और धार्मिक उन्माद को उभारा । इसी दौर 
में संघ और विहिप के ढेर सारे मंच अलग-अलग तरीकों से खड़े हुए जिनमें हर 
समुदाय से जुड़े उन लोगों ने चंदा दिया जिनके दुकान-मकान या कोई धंधा गुजरात 
में हो। इस दौरान किसी से न तो उसकी जात पूछी गई और न धर्म। चंदा देने वालों 
ने भी संघ परिवार के भीतर झाँक कर नहीं देखा कि उसके तेवर कब और कैसे 
बदल सकते हैं। 


जबकि इस प्रक्रिया का एक और असर हुआ।80 के दशक की मजदूर विरोधी हिंसा, 
90 के दशक में धर्मांततण को लेकर हिंसा और उसके बाद गोधरा या उसके बाद 
हुई हिंसा के दौरान पूंजी लगातार सिमटती गई। रोजगार के साधन ख़त्म हुए और 
राजनीति के जरिए धन की आवाजाही में बढ़ोतरी हुई। अगर गुजरात सरकार के 
आँकड़ों पर ही गौर किया जाए तो राजनीति की हिंसा किसी भी दंगे की तुलना 
में कहीं ज्यादा व्यापक होकर सामने आती है। पिछले १5 सालों के दौरान सरकार 
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की नीतियों की वजह से और छोटे-बड़े व्यापारियों के पूँजी बनाने के हथकंडों के 
कारण राज्य के छोटे-बड़े बीस हजार उद्योग बंद हुए हैं। इसमें दिहाड़ी करने वाले 
दस लाख से ज्यादा मजदूर बेरोजगार हुए। इनमें आधे से ज्यादा दूसरे राज्यों के थे। 
क़रीब पाँच लाख परिवारों का इस दौरान पलायन हुआ, यानी बीस लाख से ज्यादा 
लोगों का। खुद सरकार का मानना है कि क़रीब पचास हजार करोड़ रुपए जो बाज़ार 
में थे, एकाएक चंद हथेलियों में सिमट गए। 


इसी दौर में सहकारिता बैंक भी टूटे। क़रीब दो दर्जन से ज्यादा कोआपरेटिव बैंक 
इस वजह से डूबे कि उनमें जो भी गोलमाल हुआ वह सरकार की नाक तले हुआ। 
एक मूक सहमति या भागेदारी हमेशा बनी रही। हैरत होगी कि चुनाव आयोग ने 
इस बार यानी गोधरा और उसके बाद के दंगों में चार लाख लोगों के पलायन का 
आँकड़ा दिया जबकि 992 में अयोध्या संकट के वक़्त बारह लाख लोगों का पलायन 
हुआ था। वहीं तीन साल पहले धर्मांतरण को लेकर जो बावेला मचा उसमें लोगों 
को आवाजाही तो कम हुई लेकिन आतंक पहली बार खुल कर उभरा। 22 जून 
4998 को सूरत से 35 किलोमीटर दूर बारदोली के एक गाँव में हनीफ नामक एक 
युवक ने एक जैन लड़की से शादी कर ली। विहिप और बजरंग दल ने कहा कि 
यह लड़की को झाँसे में डालकर मुसलमान बनाने की साजिश है। मामला उछला। 
हनीफ को प्रिंबेशन आफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट के तहत जेल में बंद कर 
दिया गया। विहिप ने लड़की को अपने कब्जे में कर लिया। फिर जो हंगामा मचा 
उसमें मुसलिमों की संपत्ति लूटी गई। 200 परिवारों को गाँव छोड़ना पड़ा। 23 जून 
१998 को रंधीकपूर और संजेली गाँव में भी इसी तरह दो आदिवासी लड़कियों कांता 
और नंदा का मामला उठाया गया। हंगामा मचा और 60 मुसलिम परिवारों को गाँव 
छोड़कर 32 किलोमीटर दूर देवगढ़ बरिया में अस्थायी पनाह लेनी पड़ी। 26 जुलाई 
4998 को विनटैक्स मिल में काम करने वाले सभी अल्पसंख्यकों को इतना आतंकित 
किया गया कि वे नौकरी छोड़कर भाग गए। उनकी जगह हिंदूवादी संगठनों ने अपने 
लोगों को भरा। ऐसे दर्जनों नहीं सैकड़ों मामले हैं जिन्होंने लाखों घरों में घाव हरे 
किए, चिराग बुझाए, मनमाफिक आतंक फैलाया और 2002 तक आते-आते इसकी 
कुछ नई परिभाषाएँ भी गढ़ीं। 

दरअसल आतंक के उभरे नए तत्वों ने राजनीति को जहाँ पहुँचा दिया है, उसका 
असर भाजपा या हिंदूवादी संगठनों से अलग भी देखा जा सकता है। भाजपा के 
साथ राजग सरकार में खड़े दल यह आवाज लगा रहे हैं कि सांप्रदायिकता के आधार 
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पर संघ-परिवार सत्ता को नई परिभाषा देना चाह रहा है । जबकि संघ के स्वयंसेवकों 
की एक बड़ी कतार भाजपा में मौजूद है। समता, जनता दल, तेलुगु देशम, द्रमुक 
सरीखे दल खुले तौर पर संघ पर निशाना साध कर अपने सेक्युलर होने की बात 
कहने से नहीं चूकते क्योंकि वे डरते हैं कि उन्हें आँच न आए। समता पार्टी तो 
गुजरात चुनाव में अपने उम्मीदवार इसलिए खड़े करना चाहती है कि उसे भाजपा 
से अलग माना जाए। सबसे ज्यादा सेक्युलर होने का दावा करने वाली समाजवादी 
पार्टी भी गुजरात में संघ परिवार को बेनकाब करने का इरादा जता कर चुनाव लड़ना 
चाहती है। इसी आधार पर वह कांग्रेस से समझौता कर रही है कि उत्तर प्रदेश में 
साथ आ जाओ अन्यथा गुजरात में सेक्युलर वोट बँट जाएँगे । जबकि समाजवादी पार्टी 
की गोद में संघ का वह स्वयंसेवक है जो अयोध्या के जरिए देश में सांप्रदायिक 
सौहार्द बिगाड़ने वालों में अग्रणी रहा-यानी कल्याण सिंह। कांग्रेस ने तो गुजरात 
में शंकर सिंह वाघेला को कमान सौंप दी है जो आडवाणी की रथयात्रा के सारथी 
समान रहे । यानी राजनैतिक तौर पर इन दलों में किसी की पीठ थपथपाना मुश्किल 
है। 


यह कहा जा सकता है कि वैचारिक तौर पर वे गोलवलकर थे जिनके हिंदुत्व में 
मुसलमान, ईसाई या कम्युनिस्टों को ख़त्म करने की बात थी कई धार्मिक-सामाजिक 
कारण बताए जा सकते हैं जिनके आधार पर गुजरात की हिंसा वास्तविक रूप से 
संघ परिवारियों के मत्थे मढ़ी जा सकती है। लेकिन कया यह संभव है कि सिर्फ़ 
धर्मातरण या हिंदूवादी सवाल पर इतनी व्यापक हिंसा हो जाए? कया इस हिंसा का 
फलक इतना भर ही हो सकता है? या फिर संसदीय राजनीति और मुनाफे के लिए 
एक-दूसरे को निगलने को मजबूरी कहीं हिंसा का सरलीकरण तो नहीं कर रही? 
विहिप के प्रवीण तोगडिया के तौर-तरीके तो छंटाक भर ही हैं । सवाल है कि खुद 
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बोली का पग-पग पर बदलना क्या हिंसा 
को एक मूक सम्मति नहीं देता? अगर हाँ, तो संकट सिर्फ़ गुजरात का ही नहीं है, 
इसके व्यापक फलक हैं । फिलहाल गुजरात को ही एसिड टेस्ट मान कर चुनाव 
परिणाम के बाद देश को सत्ता-राजनीति के बदलने-संवरने का आकलन करना 
चाहिए। 
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संघ को चौसर पर भाजपा 


भारतीय जनता पार्टी चाहती है उसका संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तर्ज पर 
काम करे। संघ का मानना है कि भाजपा राजनीतिक तौर पर चूक रही है इसलिए 
राजनीति और संघ को अब और अलग-अलग नहीं किया जा सकता | इसलिए संघ 
के प्रतिनिधि के तौर पर उन स्वयसेवकों की भाजपा में सीधे भर्ती हो जाए तो ज्यादा 
पुख्ता तरीके से संघ की बात कहें और लागू करें। जाहिर है ऐसे में मदनदास देवी 
भाजपा-संघ के बीच कड़ी के तौर पर काम करने की बजाय सीधे संवाद की स्थिति 
में आ जाएँ। कहा जा सकता है ऐसे में भाजपा के भीतर वाजपेयी लाइन कमजोर 
होगी। लेकिन संघ वाजपेयी को हाशिए पर लाने की तैयारी के संकेत भर नहीं चाहता। 
उसके भीतर यह भी इच्छा है कि गोविंदाचार्य की वापसी की मार्फत काफ़ी कुछ 
कहा जा सकता है कि पार्टी की लाइन क्या होगी। दरअसल, ये सारे सवाल तीन 
और चार जुलाई को नागपुर में हुई बैठक में खुलकर रखे गए जिसमें आरएसएस 
के सात प्रमुखों समेत भाजपा के चौदह नेता भी शामिल थे। जाहिर है संघ-भाजपा 
दोनों यह तो समझ रहे हैं कि राजनीति को हाशिए पर लाकर न तो संगठन खड़ा 
किया जा सकता है न सिर्फ संगठन के आसरे राजनीति की जा सकती है । राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का संकट यही है कि सत्ता खोने के बाद 
एक तरफ भाजपा को वह राजनीति याद आ रही है जिसके भरोसे वाजपेयी की अगुवाई 
में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार उन मुद्दों को खारिज कर चलाई गई जिनके 
लिए उसके मतदाताओं ने उसे वोट दिया। 

आरएसएस उस संगठन को याद कर रहा है जिसने भाजपा को राजनीति करना 
सिखाया और सत्ता तक पहुंचाया । सत्ता हाथ से निकल चुकी है। अब किस रास्ते 
सत्ता मिल सकती है? भाजपा अकेले सत्ता में आ नहीं सकती। संघ की फितरत 
सत्ता नहीं समाज है। वह समाज जिसके शुद्धीकरण में जुट कर वह इसे इतना शुद्ध 
करना चाहता है जहाँ राजनीति का सवाल ही मायने न रखता हो। लेकिन भाजपा 
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जानती-समझती है कि संसदीय व्यवस्था में अलग-अलग धाराएँ होती हैं जिनका 
शुद्धीकरण आरएसएस के नजरिए से नहीं बल्कि साथ लेकर गठबंध के माध्यम से 
ही किया जा सकता है। 

ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के भीतर फिलहाल पहले और आख़िरी 
सिरमौर हैं जिनके आसरे गठबंधन की राजनीति को आगे बढ़ाया जा सकता है । लेकिन 
इस आसरे के भरोसे रहने का सीधा मतलब यह भी है कि भाजपा के पच्चीस साल 
का संघ परिवार मात खा गया। जाहिर है ऐसे में पहला राजनीतिक आत्मसंघर्ष संघ 
और भाजपा को अपने आप से ही करना होगा क्योंकि दोनों सत्ता चाहते हैं । दरअसल, 
संघ परिवार की समूची ट्रेनिंग ही कुछ ऐसी होती है जहाँ संघर्ष पहला और आखिरी 
रास्ता है। संघर्ष भी अपने आप से। यानी कुछ भी सही-गलत हो रहा हो, कोई 
रास्ता चुनना हो या फिर समाधान चाहिए तो अपने आप से संघर्ष करना सीखना 
होगा। 

संघ क्रांतिकारी बनना नहीं सिखाता । इसलिए वाजपेयी को सीधे खारिज करने 
की हैसियत न तो लालकृष्ण आडवाणी में है न सरसंघचालक सुदर्शन में। फिर 
वाजपेयी भी ऐसे क्रांतिकारी नहीं कि सीधे संघ या भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति 
को खारिज कर दें। जाहिर है इस पारिवारिक संघर्ष को भोगना ही होगा। क्योंकि 
इसके मर्म में आपसी संघर्ष की ऐसी गाथा है जो राजनीति को समाज का पाठ तो 
पढ़ाती है, लेकिन समाज को भी राजनीति के जरिए आँकने के अलावा खुद को भी 
उसी भरोसे आगे बढ़ाया जाता है। 


सत्तर के दशक के शुरू में जनसंघ के अध्यक्ष बलराज मधोक कुछ इसी तरह उदारवादी 
हुए थे जैसे आज वाजपेयी नज़र आ रहे हैं। उस वक़्त वाजपेयी ने अपने तेवर उग्र 
दिखाए। बाकायदा संघ के मुखपत्र आर्गनाइजर में एक लेख लिखा जिसमें सीधे 
मुसलिमों पर निशाना साधा गया। उसके बाद संघ के भीतर कैसी राजनीतिक हवा 
चली, सभी जानते हैं। बलराज मधोक को जनसंघ से बाहर का रास्ता दिखाया गया 
और वाजपेयी अध्यक्ष बनाए गए। यह हवा दोबारा वाजपेयी और आडवाणी को लेकर 
बही तो, इस दौर की सबसे बड़ी हक्रीक्रत-सत्ता चट्टान की तरह भाजपा और संघ 
परिवार दोनों के सामने खड़ी है। मगर भाजपा इस हक़ीक़त से भी वाकिफ है कि 
इस दौर में अगर नया नेता खड़ा कर उसे मान्यता नहीं दिलाई गई तो भविष्य में 
संकट गहरा सकता है क्योंकि वाजपेयी उम्र के जिस पड़ाव पर हैं उसका लाभ उसे 
लंबे समय तक नहीं मिल सकता। 
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संघ परिवार यहाँ भी ईमानदार नहीं है । वह वाजपेयी की उम्र का लाभ अपनी 
विचारधारा के जरिए चाहता है । इसलिए संघ प्रमुख कड़क-मिजाज सुदर्शन वाजपेयी 
के संन्यास को गुजरात से जोड़ते हैं तो दूसरे नंबर के मोहन भागवत वाजपेयी के 
सत्ता-मोह को आधार बना कर यह कहने से नहीं चूकते कि जब हेडगेवार और 
गुरु गोलवलकर के बगैर संघ परिवार चल रहा है तो वाजपेयी क्या हैं! 

लेकिन इस प्रक्रिया में यह सवाल भी उठता है कि क्या वाजपेयी इतने मजबूत 
हो गए हैं कि समूचा संघ परिवार चाह कर भी उन्हें नहीं हटा सकता? या फिर 
संघ परिवार इतना कमजोर हो गया है कि राजनीति के आगे उसके संगठन का चिंतन 
और समाज के शुद्धीकरण का मनन कोई मायने नहीं रखता। सच दोनों हैं। जिस 
राजनीति ने वाजपेयी को परवान चढ़ाया उसमें संघ परिवार का लेप जम कर लगाया 
गया। व्यक्तिवाद को खारिज करने वाले संघ ने बीते पाँच सालों में अपनी कार्यकारिणी 
में ऐसे छह मुद्दों पर मुहर लगाई जो वाजपेयी के नीतिगत फैसलों पर सीधी चोट 
थी । मसलन, कश्मीर का विभाजन, पूर्वी सीमावर्ती राज्यों में मिशनरियों पर प्रतिबंध, 
धर्मातरण पर रोक, समाज में हताशा पैदा करती आर्थिक नीतियाँ, पाकिस्तान से 
बातचीत से पहले आतंकवादी शिविरों पर हमला और किसानों को लेकर विशेष नीति। 

वाजपेयी इन मुद्दों को लेकर आपने रास्ते चले । अपनी हर कार्यकारिणी के बाद 
आरएसएस एक खास समय बाद इन मुद्दों पर पलटा गठबंधन सरकार की मजबूरी 
बता कर वाजपेयी को आगे बढ़ाया । सरकार-संघ के बीच कड़ी का काम करने वाले 
मदनदास देवी कुल एक दर्जन बार सात, रेसकोर्स यानी वाजपेयी के घर पर भी गए। 
मदनदास जब भी वाजपेयी से मिल कर निकले उनके चहेरे पर एक गर्व, एक तृप्त 
भाव नजर आया जो अहसास कराता था कि हमारा स्वयंसेवक ही तो प्रधानमंत्री 
है, फिर चिंता काहे की ! इस दौर में अयोध्या का मुद्दा काफ़ी पीछे छूटा। विश्व हिंदू 
परिषद से सरकार की खटास बढ़ी। लेकिन संघ ने कसीदे वाजपेयी पर गढ़े। 


संघ के लेप का ही असर रहा कि चेहरे-मुखौटे का भेद भी ख़त्म होता दिखा। 
आडवाणी को भी हुर्रियत से बात करने में कोई परेशानी नहीं दिखी । अपनी चुनावी 
रथयात्रा की शुरुआत से लेकर अंत तक, यहाँ तक कि नागपुर में संघ मुख्यालय के 
क़रीब रेशमबाग मैदान में उन्होंने खुले तौर पर मुसलिमों की तरफ हाथ उठा कर 
साथ जोड़ने को खुली वकालत को। हिंदुत्व का एक शब्द बोलने से भी बचते रहे। 
हक़ीक़त यह भी है कि आरएसएस के भीतर वाजपेयी सरकार की नीतियों को लेकर 
एक बहस हमेशा रही, लेकिन सत्ता में होने का सुकून या कहें उसका नशा संघ 
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के भीतर इस हद तक समाया रहा कि सत्ता-विपक्ष दोनों की भूमिका निभाने का 
गुमान भी इस दौर में उसने पाल लिया। 


बाबा साहेब आंबेडकर हों या महात्मा गांधी, दोनों को आत्मसात किया गया । हेडगेवार 
और गोलवलकर की तस्वीरों के साथ-साथ गांधी और आंबेडकर के चित्र लगा कर 
अपने वैचारिक कैनवास को बढ़ाने और अतीत के अपराध को धोने की भी पुरजोर 
कोशिश इसी दौर में हुई। इसी दौर में आरएसएस के प्रवक्ता को संसद के सामने 
खड़े होकर चुनावों के परिणामों पर टिप्पणी करते हुए राजनीतिक दलों को राजनीति 
की सीख देने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। गृह मंत्रालय में संन्यासी को जगह 
दी गई तो संघ परिवार पुलकित हुआ। मध्यप्रदेश में संन्यासिन के मुख्यमंत्री बनने 
से समाज के शुद्धीकरण का खासा हिस्सा पूरा होता संघ परिवार को दिखा। इन सबके 
पीछे वाजपेयी का आभामंडल-प्रभामंडल सब कुछ बताया गया। 

मगर सत्ता गई तो कोहरा छंटा। संघ का चेहरा साफ़ हुआ। मोहन भागवत 
को वाजपेयी बूढ़े दिखाई दिए। सुदर्शन को वाजपेयी सठियाए से लगे जो हिंदुत्व 
समझते नहीं। आडवाणी को विचारधारा छोड़ना सबसे बड़ी भूल लगी। स्वदेशी 
जागरण मंच को मनमोहन की आर्थिक नीतियाँ मोहक लगने लगीं। किसान संघ 
को वाजपेयी किसानों के खलनायक नज़र आने लगे। वनवासी कल्याण संघ को 
वाजपेयी की आदिवासियों को लेकर समझ ही भोथरी लगी जो झारखंड में भी हार 
गए। विहिप ने मान लिया राजनीति वाजपेयी कर ही नहीं सकते, लिहाजा उसने 
राजनीतिक मंच बनाने का एलान कर दिया। आवाज भाजपा के भीतर से भी उठी 
खासकर वह पीढ़ी जिसके कंघों पर पार्टी को उठना है, लेकिन उसकी आवाज में 
भी गजब का परिवार मोह था। मुंबई कार्यकारिणी में बिना किसी शिकन के कहा 
गया कि बूढ़ों को जाना है, लेकिन जाने से पहले वे बहुत कष्ट देते हैं। 

जो संघ अब सत्ता जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है 998-99 से पहले तो 
उसे पता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री की कुर्सी का मतलब क्या होता है ! गृह मंत्रालय 
के जरिए क्या-क्या खेल एकाएक समूचे देश में किए जा सकते हैं ! जो लंबे-चौड़े 
संगठन को खड़ा कर हेडगेवार और गोलवलकर नहीं कर पाए उसे सरकार के आसरे 
कैसे अमली जामा पहनाया जा सकता है यह वाजपेयी और आडवाणी की राजनीति 
ने बारीको में समझा दिया। लेकिन सत्ता गई तो संघ उस अहसास के साथ खड़ा 
है जहाँ उसे हिंदुत्व की विचारधारा में सब कुछ दिखाई दे रहा है। अयोध्या में बाबरी 
ढाँचा भी याद किया जा रहा है जिसे उस दौर के उग्र तेवर ने नेस्तनाबूद कर दिया 
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था और वोट बटोरने की नायाब थ्योरी भाजपा को मिली। 

जाहिर है संघ परिवार को तेवर भी चाहिए और थ्योरी भी, जो स्वयंसेवकों 
को दोबारा सत्ता तक पहुँचा दे। साफ़ है ऐसे में सत्ता के प्रतीक बने स्वयंसेवकों को 
खारिज करना उसकी पहली जरूरत है । क्योंकि सत्ता रहते हुए यानी बीते छह साल 
में संघ के संगठन से जो जुड़े उनके लिए आदर्श स्वयंसेवक वाजपेयी और आडवाणी 
थे, न कि हेडगेवार या गोलवलकर। इतना ही नहीं, संघ की क्लासों में, जो गर्मी 
की छुट्टियों में समूचे देश में लगती हैं और वरिष्ठ स्वयंसेवक उनमें पढ़ाने जाते हैं, 
बीते छह वर्षो में क़रीब-करीब हर जगह समाज के हिंदुत्व खांचे में शुद्धीकरण को 
राजनीति से भी जोड़ा गया। श्रेष्ठ उदाहरण वाजपेयी-आडवाणी को रखा गया। इसके 
लिए उस राजनीति को आगे बढ़ाने की दिशा में संकेत किया गया जिस पर गठबंधन 
के दल भी संघ की विचारधारा से सहमति जताते रहे। 


पैंतालिस साल की कांग्रेसी सत्ता को भी समाज में खारिज किए जाने की स्थितियों 
को राजनीति के जरिए आगे बढ़ाया गया यानी सत्ता का समूचा उपयोग संगठन को 
मजबूत बनाने में आरएसएस ने किया। लेकिन सत्ता नहीं रहने पर बात संघर्ष की 
कैसे की जाए! जाहिर है सत्ता के प्रतीक बने स्वयंसेवकों को खारिज करना संघ 
की पहली जरूरत खुद को खड़ा करने के लिए भी है। संघ की इस राजनीतिक 
चौसर में सिर्फ वाजपेयी नहीं आडवाणी भी फिट बैठते हैं क्योंकि सत्ता में दोबारा 
लौटने पर इन दोनों में से किसी को प्रधानमंत्री महिमामंडन और गठबंधन की सहमति 
कर बनाया जा सकता है। मदनदास देवी और गोविंदाचार्य के साथ-साथ भाजपा 
की केंद्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी को लाकर संघ और भाजपा के बीच लकीर मिटाई 
जा सकती है और स्वयंसेवकों को सिखाया जा सकता है कि--धारा है, प्रवाह है। 
सोचो मत, सोचना गुनाह है। 
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संघ के चक्रव्यूह में राजनाथ की व्यूह रचना 


सुदर्शन चक्र से चक्रव्यूह भेदा जाता है न कि बनाया जाता है। मगर राजनाथ सिंह 
की टीम चक्रव्यूह रचने की कोशिश है । यह एक ऐसी व्यूह रचना है, जिसके पीछे 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक सुदर्शन खुद खड़े हैं । सुदर्शन इस हक़ीक़त 
से वाकिफ हैं कि उनके सर्वेसर्वा रहते हुए भाजपा सत्ता में आई और पाँच साल बाद 
उन्हीं मुद्दों पर खारिज भी कर दी गई, जिनके आसरे सत्ता में आई। महज विचारधारा 
या मुद्दे ही नहीं, राजनीतिक बिसात पर संघ के वे चेहरे भी खारिज हो गए, जिनके 
कंधे पर सवार होकर संघ ने राजनीतिक पहचान पाई। इतना ही नहीं इसी दौर में 
हेडगेवार और गोलवरकर की हिंदुत्ववादी जमीन को पोपला बता कर उसमें छेद 
करने की कोशिश भी निककरधारियों ने ही को। ऐसे में राजनाथ सिंह को अध्यक्ष 
बना कर अगर आरएसएस ने पहले यह जताया कि उसे चुनौती देने का मुगालता 
कोई न पाले तो राजनाथ की नई टीम के जरिए इसी चेतावनी को हक़ीक़त का जामा 
पहना कर सीधा संदेश दिया “उसकी विचारधारा की बिसात पर सभी प्यादे हैं।' 

हाँ, राजनाथ बाकायदा ठप्पा हैं । और राजनाथ ने यह लाइसेंस संघ से लिया 
है कि अगर सभी प्यादे हैं तो ठप्पा या स्टँप वे अकेले हैं । यानी क़द उनका दूसरों 
से बड़ा है। लेकिन यहीं से भाजपा और संघ का एक नया राजनीतिक खेल पहली 
बार अपने ही घेरे में शुरू भी हुआ। इसमें राजनाथ को ही साबित करना है कि वह 
अपने समकक्षों को शह दे पाएँगे या इस टीम के अंतर्विरोध तले मात खा जाएंगे । 
दोनों स्थिति में जीत संघ की होगी, यह नई टीम का पहला मूलमंत्र है। 

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। भाजपा में पहले भी ऐसा हो चुका है। एक 
बार जब जनसंघ की नई टीम बननी थी, तब बलराज मधोक की भूमिका को लेकर 
अटल बिहारी वाजपेयी काफी आक्रामक हो गए थे । उस समय उन्होंने जो उग्र हिंदुत्व 
को लाइन अख्तियार को थी, उससे उन्हें संघ का क़रीबी माना जाने लगा था। उन्होंने 
आर्गेनाइजर में एक लेख लिख कर कहा कि मधोक उदार हो रहे हैं और मुसलमानों 
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के क़रीब जा रहे हैं। तब मधोक की छुट्टी हो गई थी। लालकृष्ण आडवाणी बिल्कुल 
उसी तर्ज पर आगे बढ़े इसलिए जब उन्होंने पाकिस्तान में जिन्ना पर बयान दिया, 
जिसे संघ की विचारधारा के ख़िलाफ़ माना गया तो समझा जाने लगा कि आडवाणी 
ने भी उस समय सीधे टकराव का संदेश दिया था। संघ से वैचारिक विरोध दिखाने 
के लिए उन्होंने लीक से हट कर पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष को इस्तीफा भेजने की 
बजाय संगठन महासचिव संजय जोशी के पास भेजा था। जोशी भाजपा में संघ के 
प्रतिनिधि थे। इस टकराव का एक फलितार्थ जो उस समय देखने को मिला था, 
वह फिर राजनाथ की इस टीम में भी देखने को मिल रहा है। असल में संघ की 
विचारधारा का विरोध पहले बाहर से होता था, लेकिन बाद में जब भाजपा का विस्तार 
हुआ तो विरोधाभास अंदर से भी पैदा होने लगे। आरएसएस इस विरोधाभास को 
बनाए रखना चाहता है। इसलिए ऐसा लगता है कि आडवाणी का उदार रूप भी 
आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाता है और राजनाथ की नई टीम के विरोधाभासी 
चेहरे भी इसी एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए कई बार संघ का कोपभाजन बन 
चुके यशवंत सिन्हा भी टीम में हैं। 

पहले आरएसएस की कार्यप्रणाली से लगता था कि वह स्क्रिप्ट राइटर है और 
उसे रंगमंच पर आकर अभिनय नहीं करना है। लेकिन जब से उसने स्क्रिप्ट राइटर 
वाली भूमिका छोड़ कर कार्यकारी भूमिका अपनाई है, तस्वीर दूसरी हो गई है। इसे 
केंद्र में एनडीए की सरकार आने के समय से साफ देखा जा सकता है । चाहे वाजपेयी 
को बुर्जुग बताना हो, जम्मू में अलग पार्टी बना कर चुनाव लड़ना हो, आडवाणी 
के उदार रुख कर तीखी प्रतिक्रिया हो, भाजपा संगठन में हस्तक्षेप हो ये सब उसकी 
सक्रियता दिखाते हैं। दरअसल संघ के यह कार्यवाह मोहनराव भागवत कम से कम 
तीन मौकों पर--हरिद्वार, कोलकाता और नागपुर में मेरे सामने कह चुके हैं कि संघ 
अपनी राजनीतिक पार्टी बना कर मैदान में उतर सकता है और किसी को भी खारिज 
कर सकता है । संघ को लगता है कि अगर वह सीधे मैदान में आए तो चुनावी बिसात 
पर लाल कालीन बिछा कर उसका स्वागत होगा और हिंदुत्व समर्थक सारे लोग 
उसके साथ होंगे। यह मुगालता उसे अपनों में बनाए रखना है, इसलिए राजनाथ 
सरीखे स्टैंप और प्यादों की फौज उसका एजेंडा भी है। 

अब दो व्यक्तियों की बात करें, जिनके शक्तिशाली होने और अब पर कतर 
दिए जाने की चर्चाएं हैं । इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी सबसे शक्तिशाली 
नेता के रूप में उभरे हैं। इसके अलावा विरोधियों के प्रति उनका रवैया तानाशाही 
वाला रहा है, जो संघ का भी नजरिया रहा है। इस लिहाज से वे संघ के अनुकूल 
हैं । लेकिन उनकी बढ़ती शक्ति से संघ में भी उनके विरोधी बने हैं । पर यह समझना 
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चाहिए कि उन्हें पार्टी की सर्वोच्च नीति नियामक बॉडी संसदीय बोर्ड से बाहर करने 
का भी दूरगामी असर उनके लिए और पार्टी के लिए भी सकारात्मक ही होगा। लेकिन 
संघ की इस सोच को भी समझना होगा, जहाँ मोदी उनके लिए तुरुप का पत्ता हैं 
और राजनाथ की टीम में शामिल कर मोदी सरीखे 'सोच' को वह कुंद भी होने 
देना नहीं चाहता। जेटली के मसले पर किया गया फैसला भी संघ के भीतर चलने 
वाली एक लंबी निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा है। संघ में फैसले बहुत लंबी प्रक्रिया 
से गुजरने के बाद लिए जाते हैं । ऑफ द रिकार्ड ब्रीफिंग और उनकी दूसरी शिकायतें 
संघ के पास काफ़ी समय से जा रही थीं। अब जाकर उसका फैसला हुआ है। मगर 
जेटली संघ के लिए एक ऐसा प्यारा सा चेहरा हैं, जो हर दाग को छिपा लेता है। 
ऐसे में जेटली इस राजनीतिक बिसात की जरूरत हैं। संघ इसे बखूबी समझता है। 

चर्चा में आने वाला तीसरा नाम संजय जोशी की जगह संगठन महासचिव 
बनाए गए रामलाल का है। लोग पूछ रहे हैं कि ये कौन हैं, क्या करते थे? सवाल 
है जब संघ ने राम माधव को प्रवक्ता बनाया था, तो उन्हें कितने लोग जानते थे? 
असल में संघ की असली सोच यह है कि वे जिसे आगे करेंगे, वहीं बड़ा हो जाएगा। 
ऐसा सोचने के पीछे उनके कैडर की शक्ति है। 

असल में संघ के भीतर काफ़ी जद्दोजहद सांगठनिक और वैचारिक दोनों आधार 
पर चल रही है। उनका आधार कमजोर हो रहा है, युवा पीढ़ी इनके साथ नहीं जुड़ 
रही है। स्वदेशी ने आर्थिक सुधार के आगे घुटने टेक दिए हैं । हिंदुत्व की जमीन 
पोपली साबित हो रही है । स्वयंसेवक ही राजनीतिक मुद्दे पर संघ को चेहरा बदलने 
के तर्क दे रहे हैं। संघ नेता भले संगठन के जरिए भाजपा को आगे बढ़ाना चाहते 
हैं पर संघ के भीतर पहली बार नेता और कैडर भाजपा की तर्ज पर दूर हो चले 
हैं। ऐसे में राजनाथ की टीम सहयोग और सामंजस्य में नहीं, बल्कि टकराव को 
जन्म देती हुई ज्यादा नजर आती है । क्योंकि संघ का राजनीतिक सौंदर्यनोध भी अपने 
से टकरा रहा है। 
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तुम्हारा चुनाव तुम्हें मुबारक 


मीडिया, पैसा और ग्लैमर को अगर इस बार के चुनाव से अलग कर दिया जाए 
तो राजनीति की झोली खाली ही मिलेगी। शाइनिंग की मुनादी कर विकास का मुद्दा 
खड़ा करने वाले राजनीतिक दलों की त्रासदी न्यूनतम और अधिकतम के दो किनारों 
को मिलाने में दिखी । सड़क-पानी-बिजली की बात बॉलीवुड के अनमोल सितारों 
ने सिक्कों की काली चमक की धमक पर की। बात मुद्दों को हो या दावों-प्रतिवादों 
की, चुनाव जीतने की चाहत में हर राजनीतिक दल और उम्मीदवार बेलगाम हुआ 
ही, क्योंकि उसे लगा कि जीत के बाद हर गुनाह और जीत के लिए हर पहल चुनाव 
में माफ है। बड़ा सवाल है लगाम कौन कसेगा? नेता भ्रष्ट है, अपराधी है तो भी 
उसका अपना एक वोट बैंक है। फिर बतौर सांसद ही अगर सबसे भ्रष्ट या अपराधी 
होने की, अपनी नुमाइंदगी भेजने की स्थिति मौजूद है तो लोकतंत्र में इससे ज्यादा 
पारदर्शिता और क्या हो सकती है! सब कुछ एक ही खिड़की पर तय होगा। सौ 
भ्रष्ट बाबुओं या सौ छुटभैए अपराधियों से तो निजात मिलेगी। यही लोकतंत्र का 
“चैक एंड बैलेंस' है। 

इसे पहली बार मीडिया ने भी खुले तौर पर समझा, उभारा, वोटरों को 
समझाया। पहले यह समझने-समझाने का जतन होता था कि वे कौन-सी वजहें 
हैं जो राजनीतिक दलों को इतनी हिम्मत देती हैं कि वे झूठ-फरेब सब कुछ जनता 
के सामने परोस दें। प्रचार के जरिए उन्हें उपलब्धियों का जामा पहना दें। ऑकड़ों 
के सहारे पीठ और पेट एक होने की बहुसंख्यक तबक़े की स्थितियों को भी विकास 
की लकीर से जोड़ दें। सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों में अंतर न दिखाई दे। चुनाव 
में मौके के मुताबिक मुद्दों को उभारने में सत्ता के हथकंडे भी अपनाए जाएँ। इतना 
ही नहीं, मजदूर या किसान होने के बावजूद वोट कहीं जाति तो कहीं सेक्युलर या 
कम्युनल हो जाएँ। जिर नीतियों को लेकर संसद में पाँच साल तक हंगामा होता 
रहे, ऐन चुनाव के वक़्त उन्हीं नीतियों-मुद्दों पर बात भी करना हास्यास्पद होने लगे। 
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जाहिर है चुनाव के वक़्त जब कंधे, पाँव-चाल सब कुछ मीडिया हो तो, घेरे में 
मीडिया आएगा ही। बड़ा सवाल है, कया चुनाव का दौर उसके परिणामों, बल्कि 
समय के दौर से बिल्कुल अलग है? 

मसलन 799 के बाद से ही यह एहसास समूचे समाज में आया कि बाजार 
की भूमिका लगातार बढ़ रही है। बीच का रास्ता कांग्रेस-भाजपा दोनों ने निकाला। 
वामपंथी कुछ अलग जरूर दिखे। सभी ने देखा-समझा कि रोजगार कम हो रहे 
हैं । किसान मजदूरों में बदल रहे हैं और काम किसी के पास नहीं है । आर्थिक नीतियों 
के विरोध में लाखों कामगार लाल झंडे तले दर्जनों बार सड़क पर संसद के बाहर 
जुटे भी। लेकिन देश के बीस प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों का चुनाव नतीजा देखा जाए 
तो कहीं भी वामपंथी दलों का वर्चस्व नजर नहीं आया। चाहे बात सूरत की हो 
या भिलाई, कोयंबटूर, फरीदाबाद, हावड़ा या फिर जमशेदपुर, कानपुर या औरंगाबाद 
को। 


दरअसल सत्ता की राजनीति और समाज की राजनीति की परिभाषा भी इस दौर में 
अलग-अलग हुई। सीधे कहा जाए तो जिस नई आर्थिक नीति को लेकर वामपंथियों 
ने अपनी और कामगार वर्ग की एकजुटता की बात उठाई उसके आधार पर कहीं 
राजनीति नहीं हुई | जबकि कांग्रेस- भाजपा ने नई आर्थिक नीति को अर्थव्यवस्था से 
हट कर राजनीतिक हथियार के तौर पर ही इस्तेमाल किया। ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र 
की जगह निजी क्षेत्र को मान्यता देना और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए रास्ते खोलना 
आर्थिक नीति के साथ-साथ उस राजनीति को भी प्रभावित करता है जो चुनाव के 
वक़्त दलों को, उम्मीदवारों को पूँजी पर आश्रित करती है। फिर समूची या कहें 
अधिकतम चुनावी प्रक्रिया उस काले धन के जरिए होती है जिसकी उगाही निजी 
हाथ सरकार की नीतियों के आसरे पहले कर चुके होते हैं और चुनाव के बाद कहीं 
ज्यादा उगाही का खाका बना रहे होते हैं । 

यही वजह है कि चुनाव में काले धन के इस्तेमाल को खुले तौर पर देश का 
प्रधानमंत्री भी स्वीकार लेता है। ऐसे में मीडिया के सामने भी चुनाव के वक़्त सत्ता/ 
राजनीतिक दल के साथ खड़ा होने के दोहरे विकल्प भी होते हैं । ग्लैमर की चकाचौंध 
को राजनीतिक जामा पहनाने से मीडिया भी नहीं चूकता। राजनीतिक दल की जगह 
कारपोरेट या निजी हाथ से तालमेल सामने आता है जो किसी नेता/दल को मदद 
कर रहा होता है। हाल के दौर में चुनावी आँकड़ों की बाजीगरी इसका एक नमूना 
भर है। 

बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थशास्त्र भी इसके लिए जिम्मेदार है। अर्थशास्त्र को 
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लेकर एक लड़ाई रोजगार की रही है तो दूसरी मुनाफे को। यही वजह है कि 
सार्वजनिक क्षेत्र का संगठित कामगार प्रतिदिन ढाई सौ रुपए से ज्यादा पाता है जबकि 
असंगठित क्षेत्र में संघर्ष अभी भी पैंतीस रुपए को लेकर है। देश का सबसे बड़ा 
नौकरशाह पचास हज़ार तक महीने की तनख्वाह पाता है जबकि किसी कारपोरेट 
क्षेत्र का मैनेजर भी लाखों में खेलता है। ऐसे में मजदूरों का संघर्ष भी बँटा है, संघर्ष 
का तरीका भी। जाहिर है चुनाव के दौर में संघर्ष या विकल्प से इतर व्यक्तिगत 
लाभ की मनःस्थिति राजनीतिक सौदेबाजी के तौर पर उभरती है। यहाँ तक कि वेतन 
आयोग भी राजनीति के दायरे में आता है, न कि आर्थिक स्थिति के मद्देनजर । और 
इस दौर में धन, बल, प्रचार सब कुछ एक दूसरे के अनुकूल हो जाते हैं। 

जाहिर है कि इससे प्रभावित भी सबसे ज्यादा असंगठित क्षेत्र के मजदूर होते 
हैं जिनको संख्या संगठित क्षेत्र के मजदूरों से कई गुना ज्यादा है । 99 में जनसंख्या 
के लिहाज से 84 करोड़ में 25.89 करोड़ कामगार थे यानी 30.6 फीसद। इनमें 
सिर्फ चार करोड़ लोग स्थाई नौकरी में थे। बाकी 6 करोड़ का खुद का रोजगार 
(खेती-लघु उद्योग) था और नौ करोड़ अस्थायी कामगार थे । यानी 90 फीसद मजदूर 
असंगठित क्षेत्र से जुड़े थे जो न कभी रिटायर होते हैं न उन्हें कोई पेंशन मिलती 
है। सरकार की नीतियों के आसरे अगर 200 की स्थिति देखें तो कामगार 35 करोड़ 
पार कर गए। स्थायी नौकरी करने वाले सवा दो करोड़ से भी नीचे आ गए यानी 
क़रीब छह फीसद | जबकि 2 फीसद लोग ऐसे हैं जो कामगारों के बीच हैं लेकिन 
कामगार नहीं हैं । यानी उत्पाद को बाज़ार तक पहुँचाने और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा 
बनाने में लगे हैं। यह तबक़ा राजनीति, बाजार, अर्थव्यवस्था की जरूरत है और 
सौदेबाजी के राजनीतिक गुण उसके भीतर हैं| फिर चुनाव के वक़्त यह बड़ा वोट 
बैंक भी है। तो इसके आसरे सत्ता तक पहुँचने का मतलब मुनाफे की अर्थव्यवस्था 
को सत्ता से मान्यता देने की खुली वकालत करना भी जरूरी है। ऐसे में यह एलान 
कैसे बेमानी है-व्यापारी तबक़ा हमारे साथ है? 


आज नया संकट उस हर संस्थान पर आया है जिसके आसरे नेता चुनाव में हैं। 
तकनीकी विकास और बाजार के हावी होने की स्थिति बिचौलिए को भूमिका में 
मीडिया को भी ले आई है जो राजनीतिक दलों और मतदाताओं के बीच संवाद बनाने 
की जुगत में खुद को आर्थिक मजबूती देने में लगा है। राजनीतिक दल चुनाव के 
वक़्त मीडिया पर सबसे ज्यादा आश्रित होते हैं। यहाँ यह कहना बेमानी होगा कि 
चुनाव के दौर में मीडिया सबसे ताकतवर हो जाता है ! हाँ यह जरूर कहा जा सकता 
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है कि 'सौदेबाजी' की स्थिति बढ़ जाती है। संकट यह नहीं है कि कोई मीडिया 
संस्थान किसी राजनीतिक दल या नेता के हाथों बिक जाए। अगर बिक जाए तो 
पाठक-दर्शक-मतदाता भी समझता है। दरअसल संकट यह है कि मीडिया की 
चुनावी कवायद राजनीतिक सत्ता के तौर-तरीकों से खुद को अलग नहीं कर पाती । 
राजनीतिक तौर पर आकलन साफ़ है, पिछले पाँच साल में सभी वैचारिक थ्योरियाँ 
(संसदीय) खारिज हुईं। 


आपातकाल में कांग्रेस में रहे नेता अब भाजपा में हैं गांधी-नेहरू परिवार के सदस्य 
भी भाजपा में पहुँचे। अयोध्या की 92 की रणभेरी के समय चुनौती देने वाली 
लोहियावादी-समाजवादी भी स्वयंसेवकों के साथ राजनीतिक तालमेल किए हुए हैं। 
नेताओं का समूचा खाका जिस रूप में बदला है उसमें मीडिया खुद को किस तरह 
चुनाव के दौर में रखे, उसके सामने यह नया संकट है। 975-77 में आपातकाल 
के ख़िलाफ़ एकजुट हुआ जनता परिवार का समूचा चरित्र बदल गया। मंडल के 
दौर की राजनीति करने वालों की आवाज बाज़ार में खो गई | बोफर्स की घूसखोरी 
में घूसखोरों का नाम लेकर विरोध करने वाले अगर चुनाव के वक़्त उन्हें ही वोट 
देने की अपील करें और अयोध्या में बाबरी मस्जिद ध्वंस से लेकर दंगों की पीठ 
पर सवार होकर राजनीति करने वालों का विरोध करने वाले अगर सत्ता की खातिर 
गठबंधन के लिए साथ खड़े हों तो कौन सा पैमाना इस चुनावी राजनीति में रखा 
जाए जिससे लगे कि चुनाव हो रहे हैं। नुमाइंदों को चुनना है। मगर नीतियों-मुद्दों 
और नैतिकता-वैचारिकता की जमीन कहाँ बची है! 

मिसाल के तौर पर ममता बनर्जी की एक दशक की राजनीति को खंगाला 
जा सकता है जो कांग्रेस में रहते हुए भाजपा और संघ परिवार को निशाना बनाती 
हैं । तृणमूल कांग्रेस बनाती हैं तो वामपंथियों के ख़िलाफ़ महाजोट का सोच पैदा करती 
हैं । कोलकाता, चौबीस परगना और हावड़ा जिलों के बंद होते उद्योगों और बेरोजगार 
होते मजदूरों के जरिए वामपंथियों की मजदूर विरोधी नीतियों को उजागर करने की 
बात करती हैं। फिर राजग सरकार में शामिल होते ही मजदूरों की बेराजगारी में 
विकसित भारत का सपना देख खामोश हो जाती हैं । इस दौर में मंत्रालय को लेकर 
रूठने-मनाने के साथ-साथ पश्चिम बंगाल में अतिवाम आंदोलन को आतंकवाद के 
समकक्ष रखने से भी नहीं चूकतीं। ऐसे नेताओं की समूची फौज चौदहवीं लोकसभा 
का दरवाजा खटखटा रही है। लंबी फेहरिस्त में किसी का भी नाम लिया जा सकता 
है। यहाँ सवाल यह हो सकता है कि छोड़ा किसे जाए? 
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जो चेहरा इस राजनीति में सबसे ज्यादा चमक रहा है वह प्रधानमंत्री अटल 
निहारी वाजपेयी का है। उनके आसरे गठबंधन की पूरी फौज सत्ता में लौटने का 
राग अलाप रही है। यही वाजपेयी धर्मांतरण पर राष्ट्रीय बहस बतौर प्रधानमंत्री रहते 
हुए चाहते थे। अयोध्या पर भी राष्ट्रीय बहस चाहते हैं । राजधर्म की परिभाषा भी 
बताई लेकिन उनकी प्रयोगशाला गुजरात पर गौर करें तो राजनीति किसी चक्करधिन्नी 
को तर्ज पर दिखाई देगी। अस्सी के दशक में गुजरात के आदिवासी बहुल इलाकों 
में शोषण के ख़िलाफ़ आदिवासियों को एकजुट करने का आंदोलन भी शुरू हुआ। 
लेकिन हिंदू-मुस्लिम-ईसाई जो भी वहाँ संपत्तिवान थे और उनकी कमाई जंगलों 
की अवैध कटाई से जुड़ी थी वे एकजुट हुए । इनमें से कुछ नेता भी बने । और कांग्रेस- 
भाजपा दोनों के लिए उपयोगी भी बने। इस दौर में वाजपेयी ने गुजरात के विकास 
का खाका इन्हीं संपत्तिवानों के जरिए संघ के मुखपत्र आर्गनाइजर में लिखा भी और 
संसद में बहस के दौरान कहा भी। 


रथयात्रा के दौरान वाजपेयी ने आडवाणी के उस वक्तव्य का खुला समर्थन किया 
जिसमें (सोमनाथ से निकलते वक्त) मुस्लिमों को “हिदायत' दी गई कि वे अयोध्या 
के रास्ते में न आएँ। 992 की घटना ने संघ परिवार को जहाँ समाज को राजनीति 
के अनुकूल जोड़ने को थ्योरी दी वहीं वाजपेयी ने आर्गनाइजर में जिक्र किया कि 
हिंदुत्व की जो थ्योरी समाज में पिरोई जा रही है उसके राजनीतिकरण का सही मौका 
यही है । मुद्दे सामाजिक- धार्मिक बनाए गए लेकिन मुनाफा राजनीति को मिला । फिर 
गोधरा और दंगों के बाद राजधर्म की परिभाषा प्रधानमंत्री वाजपेयी ने ही अहमदाबाद 
में अलग गढ़ी और गोवा में अलग। 

इस चुनावी गोरखधंधे में कुछ या कहें सभी बुनियादी सवाल हाशिए पर खड़े 
हैं। जिन कंधों के आसरे लोकतंत्र उठाने की बात है उन्हें उनका आसरा है जिनके 
लिए लोकतंत्र का मतलब मुनाफा, काला धन और अपराध से है। जाहिर है आँकड़ों 
के सहारे जब नई सत्ता सजेगी तो हर एक की बोली भी लगेगी। बिचौलियों के 
वारे-न्यारे भी होंगे। तमाम किरदार एलान करेंगे कि धीरे-धीरे सब ठीक होगा, 
लोकतंत्र भी लौटेगा; लेकिन हक़ीक़त सभी जानते हैं-' धीरे-धीरे कुछ नहीं होता, 
सिर्फ मौत होती है।' 


सूरतेहाल : एंकर की नजर से :: 83 


आखिर आप किसको देंगे अपना वोट 


ठीक 44 साल पहले उत्तर प्रदेश के तीन उपचुनावों ने देश के उस मिथ को तोड़ 
दिया था, जिसके घेरे में नेहरू और कांग्रेस के होने का मतलब चुनावी जीत था। 
4963 के इस उपचुनाव में फर्रू़ाबाद से डॉ. राममनोहर लोहिया, जौनपुर से जनसंघ 
के दीनदयाल उपाध्याय और अमरोहा से आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस को मात दी। 
इस जीत ने ही गैर-कांग्रेसवाद की सोच को मजबूत किया। इस सोच ने ही धीरे- 
धीरे पैर पसारे और कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक को छितरा दिया। लेकिन चार दशकों 
तक कांग्रेस के गढ़ रहे उत्तर प्रदेश में मुलायम और मायावती सरीखे नेता या इनके 
क्षेत्रीय दलों का मतलब ही चुनाव होगा यानी राष्ट्रीय दल की कोई हैसियत ही चुनाव 
में नहीं रहेगी, यह गैर कांग्रेसवाद का नारा लगाने वाले लोहिया ने भी नहीं सोचा 
होगा। 

लोहिया का मानना था कि एक तरफ तो आजादी को कांग्रेस ने हथियाया 
है, तो दूसरी तरफ सत्ता में बने रहने की मानसिकता वाला एक तकबक़ा तंत्र पर हावी 
है, जो राजनीति की बुनियादी जमीन को पनपने नहीं देना चाहता है। चाहे नेतृत्व 
देने का सवाल हो या सरकारी संरक्षण तक पहुँच का सवाल-ये सभी एक सीमित 
गुट से आते हैं। ये सवर्ण, संपन्न और सुशिक्षित थे। लेकिन उत्तर प्रदेश ने न सिर्फ 
इस मानसिकता को खारिज किया, बात अधूरी हो गई है। लेखक से पूछें बल्कि 
उस राष्ट्रीय राजनीति का सच महज इतना भर नहीं है। इस राजनीति ने सत्ता की 
आकांक्षा अगर हाशिए पर पड़े तबक्रे के भीतर पैदा की तो आर्थिक लाभ की माँग 
इस तर्ज पर बढ़ाई कि हर उसी सवर्ण, संपन्न और सुशिक्षित तबक़े में घुसने को 
लालायित हो गया, जिसके ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू हुई थी। इस राजनीति ने जनता 
का भी राजनीतिकरण किया और नेतृत्व का सपना संजोने वाले नेताओं के लिए जरूरी 
हो गया कि वह दूसरे समूह-तबक्रे-जाति के साथ गठजोड़ करें। यानी संघर्ष के 
जरिए सत्ता को हक़ से जोड्ने का सवाल खारिज भी इसी उत्तर प्रदेश ने किया। 
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मायावती के टिकट बाँटने की “सोशल इंजीनियरिंग” सत्ता में आने का नया मंत्र है । 
यह वही राजनीति है जिसने कभी राष्ट्रीय राजनीति को पोपला कर अपनी ठोस जमीन 
का अहसास कराया। 

टकराव के बदले गठजोड़ और हक़ के बदले सवर्ण, संपन्न सुशिक्षित के साथ 
खड़े होने का लालच उसी राजनीति को सामने ला खड़ा कर देता है जिसके विकल्प 
का सवाल चार दशक पहले उत्तर प्रदेश में गढ़ा गया था। सामाजिक विषमता के 
बीच अपने हक़ को अधिकार के साथ छीनने का सवाल खड़ा करने वाला तबक़ा 
वहीं खड़ा है लेकिन नेतृत्व का दर्जा बदल गया है, तो क्या नेतृत्व फिर भी मान्य 
है। या विकल्प नहीं है। सच यही है कि अपनी ताकत के आसरे जिस बदलाव- 
क्रांति का सपना दलित को दिखाया गया वह वर्तमान व्यवस्था के हित में सक्रिय 
हो गई। 

मगर यह सिर्फ दलित तक सीमित रहा यह कहना बेमानी है। इसका एक 
दूसरा चेहरा भी है। उत्तर प्रदेश की पहचान उद्योगों से ज्यादा किसानों को लेकर 
रही है। खेती बहुसंख्यक तबक़े के लिए आक्सीजन है। राज्य की कुल आय का 
एक तिहाई खेती से ही आता है। दो तिहाई कामगार-मजदूर खेती से ही जुड़े हैं। 
मगर नब्बे फीसद किसानों के पास पाँच एकड़ भूमि से कम है। महीने की औसतन 
आय महज 475 रुपए है। 35 फीसद किसान गरीबी की रेखा से नीचे हैं । यह सारे 
सवाल या कहें किसानों का सवाल राज्य में सत्ता बनाता-बिगाड़ता रहा है। चरण 
सिंह को किसानों का आखिरी नेता माना जाता है लेकिन चरण सिंह के अशक्त होने 
और फिर उनके निधन के बाद लोकदल के समर्थक आधार ने चौधरी के बेटे द्वारा 
दिए गए विरासत के दावे को नहीं माना बल्कि मुलायम द्वारा चौधरी का मानस पुत्र 
होने का दावा स्वीकारा। लेकिन बहुसंख्यक किसानों को ना सिर्फ जातीय आधार 
पर बाँटा गया बल्कि छोटे, बड़े किसानों के बीच एक ऐसी लकीर भी खींच दी 
जिसने किसान को नेतृत्व थामने नहीं दिया। मुलायम को 968 को घटना आज 
भी याद है । जब इटावा जिले के बकेवर कस्बे में पुलिस ने एक हरिजन युवक और 
उसकी माँ को पकड़ थाने में ले जाकर अत्याचार किया। दोनों को एक कमरे में नंगा 
कर पुलिस शैतान बन गई और जुल्म के सारे रिकार्ड टूट गए। उस समय मुख्यमंत्री 
चरण सिंह थे और मुलायम उनके साथ थे। लेकिन इस कांड ने मुलायम को अंदर 
से हिला दिया। वह सड़क पर उतरे। आंदोलन छेड़ा। पुलिस ने भी जमकर लाठियाँ 
भांजी, आँसू गैस छोड़े, गोलियाँ दागी । कई आंदोलनकारी मारे गए। कई घायल हो 
गए। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हुई। मुलायम सिंह को सितंबर 968 को तीन महीने 
के लिए जेल में बंद कर दिया गया। उस समय मुलायम नायक बने। चालीस साल 
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बाद मुलायम, चौधरी चरण सिंह की जगह पर हैं मगर क्या किसान और क्या हरिजन 
के हालात बद से बदतर हुए हैं। वही नायक आज खलनायक है। 

उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर पड़े तबक़ों को मुख्यधारा की राजनीति 
से जोड़कर किस तरह हाशिए से कहीं ज़्यादा परे ढकेला गया यह गठजोड़ की 
राजनीति ने दिखाया । सांप्रदायिकता को मात देने के लिए दलित-मुसलमान-पिछड़ों 
का गठजोड़ कारगर हुआ। सुविधा और आर्थिक लाभ ने इन्हीं के भीतर जिस तरह 
टकराव पैदा किया उसने एक नया अध्याय शुरू किया। मुलायम ने 8 जून 2002 
को कानपुर में कहा अगर भाजपा साम्प्रदायिकता छोड़ दे, तो उससे निकटता संभव 
है। इसकी पृष्ठभूमि में यह विचार हो सकता है कि यदि बसपा भाजपा से गठबंधन 
कर सरकार चला सकती है, तो सपा भी भाजपा से मिलकर सरकार क्‍यों नहीं बना 
सकती। पर, 48 घंटे के भीतर ही अध्यक्ष आडवाणी का बयान आ जाता है कि 
उन्हें मुलायम से निकटता नहीं बढ़ानी। 

इस राजनीति में एक चेहरा और बदला है। राहुल गांधी राकेश टिकैत के साथ 
रोड शो कर रहे हैं। ये उन्हीं महेन्द्र सिंह टिकैत के बेटे हैं जिनके हुक्का गुड़गुड़ाते 
किसानों ने दिल्‍ली के वोट क्लब को रौंदा था। और कांग्रेस के मुख्यमंत्री वीर बहादुर 
सिंह को सिसौली में मंच पर बुलाकर अपमानित किया था। इस बार उसी सिसौली 
में सोनिया भी टिकैत परिवार के साथ मंच पर विराजमान होने से नहीं कतराई। गांधी 
परिवार भी इस सच से वाकिफ है कि उत्तर प्रदेश पर काबिज हुए बगैर वो कांग्रेस 
नेतृत्व से आगे नहीं निकल सकता, मगर चुनाव में कांग्रेस कहीं नहीं है । इस त्रासदी 
को तोड्ने के लिए सोनिया या राहुल किसी हद तक जा सकते हैं। मगर उत्तर प्रदेश 
की राजनीति का सबसे बड़ा सच यही है कि सत्ता के लिए कोई भी किसी भी 
हद तक किसी के भी साथ जा सकता है। तो आप किसे वोट देंगे। 
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आंबेडकर से आगे का रास्ता 


संसदीय खाके में पहली बार यह सवाल खड़ा हुआ है कि क्या दलितों के आक्रोश 
की राजनीतिक जमीन ख़त्म हो चुकी है? बाबा साहेब आंबेडकर ने दलितों को 
संसदीय राजनीति में नत्थी करने की जो सोच पैदा की, उसे रिपब्लिकन पार्टी से 
लेकर बीएसपी तक ने अपनी तरह से खूँगाला। बीते चार दशकों में दलित चुनावी 
फोर्स के तौर पर न सिर्फ़ संसदीय ढाँचे में दस्तक देता रहा बल्कि आंदोलन खड़ा 
करने को क्षमता भी उसी में दिखी लेकिन बीते एक दशक में जिस तरह राजनीति 
तक को पूँजी ने अपनी गिरफ्त में लिया या कहें कि बाजार ने खुद को पसारा, उसमें 
पहली बार दलित तबक़े के सामने सत्ता में भागीदारी का सवाल गौण हुआ है और 
विकल्प न दे पाने की कमजोरी दिखी है। कहा जा सकता है आत्मअधिकार का 
जो रौब दलितों के अंदर आंबेडकर ने पैदा किया, उसमें शासक वर्ग की राजनीति 
के बीच संघर्ष कर अपने हक़ को लेना कहीं ज्यादा महत्त्वपूर्ण था। 

हालाँकि आंबेडकर इस बात से वाकिफ भी थे कि दलित आंदोलन में 
विचारधारात्मक अभाव है और नेतृत्व में पूँजीवादी महत्त्वाकाँक्षा पनप सकती है। 
आंबेडकर की यह सोच उनके निधन के तुरंत बाद ही दिखाई भी देने लगी। साठ 
के दशक में ही यह तय हो गया कि दलित भागीदारी का सवाल तो खड़ा कर सकते 
हैं लेकिन विकल्प नहीं बना सकते। महत्त्वपूर्ण है कि साठ के दशक में भारतीय 
रिपब्लिकन पार्टी को सफलता तभी मिली, जब उसने संघर्ष के जरिए भूमिहीन दलितों 
को जमीन देने का सवाल उठाया। सरकार पर दबाव बना, भूमि का राष्ट्रीयकरण 
करके महाराष्ट्र में लाखों एकड़ जमीन भूमिहीनों में बाँटी गई। दलितों की पहली 
राजनीतिक जमीन बनी, जिसका परिणाम 7962 के आम चुनाव में नजर आया। 
रिपब्लिकन पार्टी को सफलता मिली। उत्तरप्रदेश में भी लोकसभा की 3 और 
विधानसभा में 7 सीटों पर रिपब्लिकन पार्टी को जीत मिली। लेकिन उसी दौर 
में कांग्रेस ने रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व को ख़रीद लिया। शीघ्र ही वह टुकड़े- 
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टुकड़े हो गई। सभी टुकड़े कांग्रेस या दूसरे राष्ट्रीय दलों के पिछलग्गू हो गए। आज 
की तारीख में आरपीआई के छह धड़े हैं, जिनकी अपनी कोई राजनीतिक जमीन 
नहीं है। 

लेकिन इस दौर में दलित एक ऐसा वोट बैंक ज़रूर बन गया जो अपनी एकजुटता 
से राजनीति में उलटफेर कर सकता है। अपने नुमाइंदों को विधानसभा-लोकसभा 
में पहुँचा सकता है लेकिन इस पहचान ने दलितों के भीतर की उस समझ को भी 
चौराहे पर ला खड़ा किया, जहाँ वह पहले महज सत्ता में पहुँचकर अपने अनुकूल 
नीतियों का बनना देखना चाहता रहा। नई स्थितियों में उसके नुमाइंदे भी हैं, लेकिन 
नीतियाँ एक खास तबक़े के ही हित को देख रही हैं । आंबेडकर ने भी इसकी कल्पना 
नहीं की होगी कि नीतियाँ बनाने वाले भी विकसित देशों के दलाल हो सकते हैं। 
जाहिर है, दलितों को आंबेडकर की सोच ने यह ट्रेनिंग नहीं दी कि संसदीय खाके 
से इतर कौन सी व्यवस्था वह अपने अनुकूल खड़ी कर सकते हैं। हक़ौक़त यह 
भी है कि आंबेडकर ने हमेशा संवैधानिक दायरे में मुद्दों का हल तलाशने पर जोर 
दिया और हिंसा को सिरे से खारिज किया, लेकिन महाराष्ट्र में दलित पैंथर ने अपनी 
उग्र पहल से आंबेडकर की इस नरम सोच को तो खारिज किया ही, साथ ही 
मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के आंदोलन को भी अपने रंग में रंग कर सफल बना दिया। 
महाराष्ट्र के किसी भी दलित को टटोलिए, उसे पैंथर का लांग मार्च हमेशा याद 
है। अब सवाल यह नहीं है कि दलित का संघर्ष कुंद पड़ गया है, बल्कि संघर्ष 
को राजनीतिक सौदेबाजी में खपाने वाली ताकतें दलितों के भीतर ही पैदा हो गई 
हैं। साथ ही ये ताकतें उन नीतियों में भी बराबर की भागीदारी कर रही हैं, जो समाज 
के 40 फीसद को गरीबी की रेखा से नीचे रखे हुए हैं। देश में जितने कामगार हैं, 
उसमें महज दो फीसद को ही सरकार काम दे पाई है। आठ फीसद को निजी कंपनियों 
ने काम दिया है तो बाकी नब्बे फीसद को काम हर दिन मिलेगा, यह ज़रूरी नहीं । 
इस नब्बे फीसद का 70 फीसद वह खेतिहर किसान है, जिस पर सरकार कोई भी 
नीति, कभी भी बनाकर रोजगार से लेकर जमीन तक कभी भी छीन सकती है तो 
दलित की क्या बिसात। सवाल यही है संसदीय राजनीति से आगे अगर आंबेडकर 
ने नहीं देखा और ट्रेनिंग नहीं दी तो दलित क्या राजनीतिक बिसात पर प्यादा बनकर 
हर बार मात खाएगा? मात तो हर बार मिली है । याद कीजिए कांशीराम ने राजनीतिक 
शून्यता भरने के लिए बामसेफ (बैकवर्ड, मायनॅरिटी, शेड्यूल कास्ट इंप्लाइज 
फेडरेशन) और डीएस4 (दलित शोषित समाज संघर्ष समिति) बनाई । उसे सफलता 
भी मिली । याद कीजिए 8 फरवरी 993 को सपा-बसपा की लखनऊ में हुई रैली । 
दलितों में सत्ता परिवर्तन का क्रांतिकारी उत्साह उस दिन था, जो नवंबर 93 में चुनावी 
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परिणाम के साथ नजर भी आया। लेकिन यह पहला मौका था, जब संसदीय व्यवस्था 
में चुनावी वक़्त के दौर में दलितों ने आतंक भोगा। वोट डालने से रोकने के लिए 
दलितों के घर फूँक दिए गए। हाथ-पैर तोड़ डाले गए। हत्याएँ हुईं बूथों पर जमकर 
लूटमार हुई। एक नई राजनीतिक जमीन इसी संघर्ष ने बनाई । चुनावी जीत को दलितों 
ने दूसरी आजादी का नाम दिया । लेकिन बसपा नेतृत्व की राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं 
को भाजपा ने ढील दी। यानी जो उम्मीद जगी उसने भी संसदीय राजनीति के आगे 
घुटने टेक दिए। राजनीति की इस नई सौदेबाजी में दलितों की दूसरी आजादी का 
नारा अपराध-भ्रष्टाचार की गलियों में गुम हो गया। 

जाहिर है हर प्रयोग के बाद सफलता मिली, लेकिन कहा जा सकता है कि 
संसदीय खाँचे में दलितों को हर बार ठगा भी गया। देखा जाए तो पहला मौका है 
जब दलित तबक़ा उस संकट से गुजर रहा है, जहाँ उसके अस्तित्व को भी राजनीतिक 
सौदेबाजी में आँका जा रहा है | ऐसे में सवाल महज आंदोलन के तरीके या नेताओं 
को एक साथ लाने या होने का नहीं है। सवाल उस सपने के ख़त्म होने का है, 
जिसे बाबा साहेब आंबेडकर ने दिखाया और चार दशक इस सपने को हक़ीक़त का 
जामा पहनाने में बीत गए। बड़ा सवाल यही है कि क्या संसदीय राजनीति से इतर 
किसी विकल्प का सपना दलित तबक़े की आँखों में उतर पाएगा? आंबेडकर के 
आगे आंदोलन का नया चेहरा भी कोई हो सकता है, समझना इसी को है अन्यथा 
कोई भी राह कोई भी मंजिल नहीं दिलाएगी। 
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दलितों का गुमराह आक्रोश 


खैरलांजी दलितों की नई पहचान है। एक ऐसी पहचान, जिसमें हाशिए पर खड़े 
तबक़े के साथ वीभत्सा का खेल खेला जाता है । इस हद तक वीभत्स कि रूह काँप 
जाए। लेकिन दलितों के साथ दरिंदगी को लेकर पहली बार समाज के भीतर अजीबो- 
गरीब करंट लगा है। नव-धनाढ्य तबक़े से लेकर नव-धनाढ्य होने को लालायित 
मध्यवर्ग और निम्न मध्यवर्ग अचानक खैरलांजी को लेकर इस हद तक अपने आहत 
होने को दिखाने लगा कि दलितों के हर आक्रोश को उसने खैरलांजी से ही जोड़ा। 
कानपुर में बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा को तोड्ने पर महाराष्ट्र की सड़कों पर 
उतरे दलितों के गुस्से का आधार खैरलांजी ही बताने से वह नहीं चूका। कुछ यही 
आलम सरकार का भी है। वह भी ऐसे चौंक रही है जैसे खैरलांजी नरसंहार उसके 
लिए अजूबा है । विपक्ष में बैठी बीजेपी और शिवसेना तो पाषाण काल के दौर को 
खैरलांजी की घटना से जोड़कर देख रही है। कहा जा सकता है कि सरकार से लेकर 
हर तबक़ा संवेदशील है, इसलिए वह बेचैन है। खैरलांजी से आहत है। लेकिन 
महाराष्ट्र के विदर्भ इलाक़े में दलितों की मन:स्थिति हर क्षण खैरलांजी सरीखे दर्द 
को भोगती है । ।995 से लेकर 2005 तक विदर्भ के क़रीब नब्बे थानों में महिलाओं 
के साथ बलात्कार, छेड़छाड़, मारपीट और घर व फसल में आगजनी को लेकर साढ़े 
बारह हज़ार मामले दर्ज किए गए। मानवाधिकार आयोग का कहा मानें तो क़रीब 
इससे दोगुने मामले दर्ज नहीं किए गए। 

लेकिन दलितों पर होने वाले अत्याचार के सच को आँकड़ों के आइने से हटकर 
समझना जरूरी है। खैरलांजी को लेकर जो तबक़ा आहत है और न्याय दिलाने की 
बात कर रहा है, बह सिवाय घड़ियाली आँसू के कुछ हैं नहीं । 4-75 जुलाई 997 
को विदर्भ के वर्धा जिले के कारंजा घाटगे में रमाबाई पाटिल को दिनदहाड़े दुकान 
से घसीट कर निकाला गया । रमाबाई शाम पाँच बजे बलूतेदार खादी सरकारी संस्था 
के ऑफिस में बैठी थी। ऊँची जाति के आधे दर्जन लोग इस दफ्तर में पहुँचे । रमाबाई 
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को लात-घूसों से मारना शुरू कर दिया। चूँकि एक हफ्ते पहले ही इस इलाक़े के 
एक दुकानदार ने दुकान में चोरी के आरोप में दलितों की बस्ती की तरफ उँगली 
उठाई थी। 2 जुलाई को दलितों की बस्ती से एक लड़के को पुलिस ने उठाया 
तो रात होते-होते रमाबाई बस्ती के लोगों के साथ थाने पर आ धमकी । बस्ती वालों 
के आक्रोश को देखकर थाने में बंद लड़के को छोड़ना पड़ा, लेकिन पुलिस को बात 
लग गई। चार दिन बाद जब रमाबाई के ख़िलाफ़ ऊँची जाति का मर्द जागा तो उन्होंने 
नंगई शुरू की। रमाबाई को दुकान से घसीटकर मारा-पीटा गया। थाने में पुलिस 
वालों ने कुकर्म किया। मन इतने से भी नहीं भरा तो रमाबाई को अरद्धनग्न अवस्था 
में शहर में सरेआम घुमाया गया। फिर रमाबाई पर ही हत्या का मामला दर्ज कर 
जेल में बंद कर दिया गया। मामला गरमाया तो अन्याय-अत्याचार पीड़ित बौद्ध 
यूनियन व संरक्षण समिति ने मुद्दा बनाया । मामला भारतीय जन मानवाधिकार आयोग 
के पास पहुँचा । मुंबई हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति वीयू वहाणे कारंजा पहुँचे । 
जाँच की तो ऊँची जाति और पुलिसिया कहर की बात मानी । समूचा मामला महाराष्ट्र 
सरकार के पास भेजा गया। सरकार शिवसेना-भाजपा को थी। दोनों ने पल्ला झाड़ 
लिया। कांग्रेस दलित उत्पीड़न का दर्द उभारती रही | फिर इस मुद्दे को राष्ट्रीय जन 
पंचायत में उठाया गया। वहाँ प्रस्ताव पास कर कहा गया कि जिस इलाक़े में दस 
फीसद बौद्ध हो वहाँ थानेदार बौद्ध या पिछड़े तबक्रे का होना चाहिए। और फिर 
पूरा मामला अन्याय-अत्याचार पीड़ित बौद्ध यूनियन व संरक्षण समिति को वापस 
सौंप दिया गया। यानी जहाँ से दलित उत्पीडन का मामला उठा समाधान के लिए 
फिर उसी के पास आ गया। 

इसी दौर में विदर्भ के नौ जिलों के एमआईडीसी यानी महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास निगम का लगभग हर उद्योग बंद हो गया। 7995 से लेकर 2005 तक 
के आँकड़े बताते हैं उद्योगों के बंद होने से इन नौ जिलों में क़्रीब तीन लाख रोजगार 
ख़त्म हो गए। जबकि बाकी दो जिले चंद्रपुर और गढ़चिरोली से कोयला खदानों 
के बंद होने से क़रीब तीस हज़ार मजदूरों के पास कोई काम बचा ही नहीं। इन 
आँकड़ों के बीच साठ फीसद दलित समुदाय के लोग हैं, जिनके पास आज की तारीख 
में कोई काम है ही नहीं। 

लेकिन इस अर्थव्यवस्था ने उन उद्योग मालिकों की पूँजी बढ़ाई, जिनके उद्योग 
बंद हुए। उस जमीन को रिहायशी इलाक़े में उन्हीं उद्योगपतियों ने बदल दिया, 
जिन्होंने अपने उद्योग बंद कर दिए। जमीन की क्रमत अचानक बढ़ गई। बिल्डर 
इन इलाक्रों में कुकुरमुत्ते को तरह उग गए। वहीं उद्योगों को विकसित करने के नाम 
पर जिले में एक दूसरी जमीन तमाम सुविधाओं के साथ दोबारा उन्हीं उद्योगपतियों 
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को सरकार ने एमआईडीसी के नाम पर दे दी। जैसे नागपुर में पहले हिंगना में 
एमआईडीसी थी, अब यह बूटीबोरी में विकसित हो रही है। इसी दौर में नागपुर 
जैसे शहर की रंगत भी बदल गई । अचानक अंतरराष्ट्रीय कार्गो जैसे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट 
आने से पूँजी का बहाव बढ़ा। नागपुर में ही दलितों की 2 बस्तियों को गैरकानूनी 
करार दिया गया। अमरावती में नौ बस्तियाँ, गैरकानूनी करार दी गईं ।यह सभी बस्तियाँ 
विकसित हो रहे शहरों में काला धब्बा मानी गई। इसी दौर में जमीन की क़ीमत 
बढ़ी। बेरोजगार दलितों ने बढ़ी क़रीमतों से कमाई के लिए अपनी जमीनें भी बेच 
दीं। नागपुर में इंदौरा-पांचपावली-गोलीबार चौक-हिगना-हिंदुस्तान कालोनी- 
सुरेंद्रनगर और पारडी सरीखे दलितों के घने इलाकों में बड़ी-बड़ी इमारतें बन चुकी 
हैं, जिसमें पाँच फीसद दलित का क्रीमीलेयर तो 95 फीसद ऊँची जातियों का वह 
मध्यम वर्ग जो नव-धनाढ्य तबक़े के प्रति लालायित रहता है या उसमें शामिल 
होना चाहता है। और यह सब स्थितियाँ तभी विकसित हो सकती हैं, जब शांति 
बनी रहे। सच यही है कि इस नई अर्थव्यवस्था के खाके में चल रहे पूँजी के खेल 
में दलित अपने आंदोलन को कैसे मापे, जिससे उसके अधिकार की भाषा सत्ता- 
समाज समझ सके । इसकी समझ उसमें नहीं है, इसलिए आंबेडकर की प्रतिमा के 
टूटने के आक्रोश को खैरलांजी का दर्द मानकर सब भुलाना चाहते हैं । जबकि खैरलांजी 
तो हर दिन हो रहा है और आंबेडकर की प्रतिमा बीते दस साल में 670 बार टूटी 
है। 
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सचमुच नामुमकिन है डॉन को पकड़ना 


पुरानी डॉन को इसका एहसास भी नहीं होगा कि 2006 में जब दोबारा डॉन सिल्वर 
स्क्रीन पर दिखेगी तो पुलिस निठल्ली साबित होगी। ' डॉन को पकड्ना मुश्किल 
ही नहीं नामुमकिन भी है' यह कहते हुए 2006 का डॉन आसानी से अगले मिशन 
पर निकल जाएगा और पुलिस/सीबी आई अधिकारी हाथ मलते रह जाएँगे । यह सोच 
तीन दशक पहले न तो डॉन के स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद की रही न ही खुद 
डॉन की। यूँ उस दौर में डॉन ने यह एहसास हर तबक़े के भीतर जरूर भरा कि 
हर घर में एक डॉन रहता है। जो पॉवरफुल है, जो निर्णय लेने में सक्षम है, रिस्क 
ले सकता है। नामुमकिन राह चुन सकता है। उस दौर के अंडरवर्ल्ड को खंगालें 
तो मुंबई में रहने वाले दक्षिण भारतीयों के रहनुमा वरदराजन मुदलियार को याद करना 
होगा, जिसका अपना साम्राज्य था। आम आदमी के हक़ और वाजिब दाम की लड़ाई 
ने वरदराजन को डॉन बना दिया। उसी दौर में बाला साहेब ठाकरे ने ' मुंबई मराठों 
की' के नाम पर राजनीति के नए डॉन होने की दस्तक महाराष्ट्र में दी। उस दौर 
में डॉन अगर आम आदमी से जुड़ता था, तो डॉन का होना सकारात्मक भी था। मुंबई 
के रिकशा-ठेलेवाले मजदूरों की यूनियन चलाने वाले और उनके हक़ के लिए मुंबई 
की झोपड्पट्टियों-बस्तियों के संघर्ष की आवाज लगाने वाले जार्ज फर्नाडिज ने 967 
में सबसे धनी कांग्रेसी एस.के. पाटिल को लोकसभा चुनाव में आम लोगों की बदौलत 
धूल चटा दी। पाटिल की पूँजी की तूती दिल्‍ली तक बोलती थी। जाहिर है तीन 
दशक पहले का सच यही था कि डॉन आम जनता से जुड़ा, उनके बीच का ही 
व्यक्ति होगा। यही वजह है कि 978 में जब अमिताभ बच्चन डॉन के रूप में 
सिल्वर स्क्रीन पर छाए तब अंडरवर्ल्ड डॉन की पहचान करीम लाला से होते हुए 
युसुफ पटेल और हाजी मस्तान पर जा टिकी थी। 

लेकिन यह दौर राजनीति या कहें सत्ता के डॉन का था। बड़ा सच यही था 
कि सबसे बड़ा डॉन राजनीति यानी सत्ता का ही होगा। अंडरवर्ल्ड के लिए राजनीति 
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को चलाना नामुमकिन था । बड़े से बड़ा पूँजीपति भी राजनीति के गलियारे में छुटभैय्ये 
के तौर पर रह सकता था। देश को चलाने वाली हर नीति की डोर राजनीति के हाथों 
में रहती, इसलिए उस दौर में कहा भी जाता अगर कहीं डॉन है तो उसके पीछे 
सत्ता की राजनीति है। 

वक़्त जैसे-जैसे बीता, स्थिति वैसे-वैसे बदली। सत्ता के बदलते समीकरणों 
ने डॉन का विस्तार किया। राजनीति से इतर डॉन को दस्तक दूसरे क्षेत्रों में भी हुई 
और राजनीति लड़खड़ाई। राज्य के हाल के दौर में इस नए डॉन का हर डर काफूर 
होता गया, क्योंकि पुलिस उसके हाथों को कठपुतली हो चली। प्रशासन उसकी 
हिफाजत में लगने लगा। राज्य की नीतियाँ इस नए डॉन को धीरे-धीरे यह अधिकार 
देने लगा, जिससे वह अपने अनुकूल एक ऐसा ढाँचा बना ले, जो राज्य का हिस्सा 
लगे। संसद के भीतर एक सौ चालीस डॉन सांसद बन कर पहुँच गए। किसी पर 
हत्या, किसी पर अपहरण, किसी पर फिरौती, किसी पर भ्रष्टाचार का अरोप था 
और बाकायदा देश के अलग-अलग क्षेत्रों के थानों में डॉन की कार्रवाईयों के ख़िलाफ़ 
एफआईआर तक दर्ज थी। कुछ डॉन तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी सरकार के ही बनाए 
नियमों को ताक पर रखा और कुछ ऐसे डॉन हैं जो राजनीति में आने से पहले देश 
के संविधान को ही ठेंगा दिखाने से नहीं चूके। जाहिर है ऐसे डॉन जब सत्ता में 
आते तो अपनी सोच के माकूल नीतियों को भी परोसा जाता। देश की पहली लोकसभा 
में कोई सांसद ऐसा नहीं था जिसके ख़िलाफ़ कोई आपराधिक मामला भी हो ।997 
में संसद में 32 आपराधिक पृष्ठभूमि के सदस्य थे। वहीं 4वीं लोकसभा में 36 
सदस्य आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। जाहिर है सांसद बने डॉन जानते-समझते हैं 
कि नीतियों को परिभाषित कैसे करें और अमल कैसे करें। डॉन को सट्टेबाजी- 
सौदेबाजी पसंद है। आधुनिक डॉन अपना कारोबार सौदेबाजी-दलाली-बिचौलियों 
के आसरे फैलाता है। सरकार उसकी हिमायती है। सिर्फ औद्योगिक उत्पादन ही 
नहीं, खेतिहर उत्पादन पर भी नजर टिकाए, तो किसान-मजदूर से कई गुना बेहतर 
स्थिति उन बिचौलियों की है, जो उत्पादन को महज बाजार तक पहुँचाने का काम 
करते हैं | चूँकि बाज़ार व्यवस्था ने माल का विकेन्द्रीकरण तो किया, लेकिन पूँजी 
को एक खास घेरे में बाँध दिया। इस घेरे में बही घुस सकता है, जो सौदेबाजी- 
दलाली-बिचौलियों के हुनर को जाने। लेकिन इसी दौर में जिस तरह सरकार की 
नीतियों ने इन्हें मान्यता दी और समाज के भीतर ही अपने बढ़ते तबक्रे के आसरे 
सामाजिक सम्मान पाने को होड़ शुरू हुई उसने नए डॉन को आर्थिक सुधार का प्रणेता 
बना दिया। यानी चल-अचल संपत्ति का भाव यही तबक़ा अपने कमीशन-मुनाफे 
के सहारे तय करने लगा। नए डॉन की चल निकली। ऐसे में सामाजिक ढाँचा भी 
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इस वर्ग के अनुकूल होने की दिशा में ही बढ़ा है। किसान की जमीन से लेकर 
औद्योगिक मजदूर की हैसियत इस बाजार में न्यूनतम दर्जे से ज्यादा की नहीं है। 
और डॉन के गोरखधंधे में न्यूनतम से चुकने का मतलब मौत है। 

किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन डॉन के लिए यह मायने नहीं रखता। 
डॉन हमेशा बड़ा सोचता है । नई सोच स्पेशल इकोनॉमी जोन की है। अगर यह सोच 
पूरी तरह अमल में लाई गई तो चार राज्यों का दशमलव सात फीसद तबक़ा ऐसा 
होगा, जिसके वारे-न्यारे हो जाएँगे । इस तबक़े को कौड़ियों के भाव हर सुविधा दी 
जाएगी । महज जमीन ही नहीं, बिजली-पानी से लेकर इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने 
के लिए जो कुछ भी जितनी दूर तक सोचा जा सकता है, वह सब न सिर्फ कौड़ियों 
की दर से बल्कि यह सब कैसे और किस तेजी से बने, इस पर राज्य खुद निगरानी 
रखेगा । 

स्पेशल इकोनॉमी जोन किसकी जरूरत है? इस बहस में उलझना यहाँ सही 
नहीं होगा। यहाँ यह समझना जरूरी है कि स्पेशल इकोनॉमी जोन के जरिए जिस 
जमीन को हथियाया जाएगा, उस जमीन पर निर्भर निन्यानवे फीसद लोग एक झटके 
में उस बाज़ार पर निर्भर हो जाएँगे जिसकी चकाचौंध डॉन को भाती है। और इसी 
निन्यानवे फीसद में 60 फीसद परिवार पाँच साल के भीतर रोजगार के लिए दर- 
दर भरकेंगे हाथ में कटोरा लेकर भीख माँगते या आत्महत्या की दिशा में बढ़ते नजर 
आएँगे । पाँच साल इसलिए क्योंकि स्पेशल इकोनॉमी जोन जब तक बनते नहीं तब 
तक नागरिकों के हक़ की बात संविधान के तहत जरूरी है। और बनने के बाद सब 
कुछ मुनाफे पर टिकेगा, जिसमें आमजन की भागीदारी का सवाल खड़ा करना न 
संविधान में है न आधुनिक डॉन को भाता है। जाहिर है 978 के मुकाबले 2006 
का डॉन बदल चुका है। उसे पता है सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर ही असली डॉन के 
बीच कोई नकली डॉन आकर भेद खोल सकता है। वजह भी यही है, अब डॉन 
को कहने की जरुरत नहीं है, कि “डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन 
भी है।' 
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और कितना डराएगी राजनीति 


आम आदमी की रुचि चाहे आतंकवाद में न हो, लेकिन आतंकवाद की रुचि आम 
आदमी में होती है। ये फलसफा हर उस औज्ञार के लिए है, जो ताकतवर तभी 
हो सकता है जब आम आदमी में वह अपना अक्स देखे। संसदीय राजनीति का 
नजरिया भी उसी आतंकवाद की तरह है, जिसमें आम-बहुसंख्यक तबक़े की रुचि 
चाहे न हो मगर संसदीय ढाँचे की रुचि आपमें जरूर होगी। आम आदमी कहीं किसी 
आतंकवादी हिंसा के बाद खून और मौत का सैलाब देखता है । आहत होता है, त्रासदी 
करार देता है और आतंकवाद को नासूर बताकर अपने काम में रम जाता है। समाज 
के ताने-बाने में राजनीतिक ढाँचा भी काफी हद तक ऐसा ही है। कहीं कुछ भी 
गड़बड़ी दिखने पर निशाने पर नेता होता है। हक़ीक़त भी यही है कि नेताओं की 
मौजूदा शख्सियत और कार्यशैली के प्रति हल्का-सा नैराश्य विकसित कर लेना भी 
आम आदमी के लिए मुश्किल नहीं है। बहस होती है, ये लोग आज के नेता तो 
हैं लेकिन आजादी के आंदोलन से निकले राष्ट्रीय नेताओं की तरह सभी भारतीयों 
के नेता नहीं लगते। यह केवल कुछ तबक़ों, जाति समूहों या किसी एक प्रकृति के 
प्रतिनिधि नजर आते हैं और इस तरह अन्य तबक़ों और वर्गो को अपने ख़िलाफ़ 
खड़ा कर लेते हैं। वे व्यापक नहीं बल्कि सीमित हितों के व्रवक्ता लगते हैं। आम 
आदमी को बहस समाज घेरने वाली राजनीति से इतर नेताओं के ही इर्दगिर्द यह 
कहते हुए भी घूमती है कि तीखे विवादों से घिरे ये नेता समान विचारधारा वाले 
साथियों का विरोध सहने के लिए भी अभिशप्त हैं। मध्यवर्गीय उद्भावनाएँ उनके 
बारे में अक्सर कुछ इस अंदाज में व्यक्त होती है कि पता नहीं इस देश के भविष्य 
का क्या होगा। जाहिर है, जो आज के नेता हैं उनकी उम्र तत्काल की है, उनमें 
कोई भविष्य के नेता की छवि देखने को तैयार नहीं है। अगर राजनीति का नेताओं 
के जरिए ऐसा मिजाज आम लोगों में मौजूद है तो यह साफ है कि नेताओं में आम 
लोगों की रुचि नहीं है। लेकिन आतंकवाद की तर्ज पर नेताओं की आम लोगों में 
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रुचि है, यह बड़ा सच है। 

जाहिर है ऐसे में यह सवाल भी जायज है कि संसदीय राजनीति के आज 
के सत्ताधारी नेता जिन नीतियों को आम लोगों के लिए परोसते हैं वह किसके लिए 
होती है। किसका हित साधती है। यकीनी तौर पर एक बात तो कही जा सकती 
है कि नीतियाँ सत्ताधारी नेताओं के ख़िलाफ़ नहीं होती। जहाँ तक आम लोगों की 
बात है तो वर्ग-जाति-धर्म में आम लोगों को बाँटकर ही संसदीय लोकतंत्र के सच 
को समझा जा सकता है। आम लोगों के किसी एक तबक़े के भीतर सुरक्षा का ऐसा 
भाव पैदा करना, जिससे नेताओं (सत्ताधारी दल) की छतरी तले उसे सबकुछ सुहावना 
लगे। यही संसदीय राजनीति की परिभाषा है । उत्तरप्रदेश सबमें बेहतरीन प्रयोगशाला 
है। यही वह राज्य है जिसने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए। यही वह राज्य 
है जो गठबंधन की राजनीति के दौर में सत्ता को आँकड़ों के जरिए उलट-पलट सकता 
है । यही वह राज्य है जहाँ विकास की समूची आधुनिक धारा खेती के आगे नतमस्तक 
हो जाती है । यही बह राज्य है जहाँ समाजवाद की गूंज आधुनिक सोशल इंजीनियरिंग 
में गुम हो जाती है । यही वह राज्य है जहाँ आतंकवाद के बेसिर पैर मानवीय औजार 
रोजगार में तब्दील होते दिखते हैं। पहला सच रोजगार का होता है, जिसमें एक 
दिन का काम उसे गाँव में एक महीने के काम के बदले मिलने वाले पगार जितनी 
पूँजी दिला देता है। दूसरा सच गाँव के जमींदार से लेकर विधायक-मंत्री तक की 
गैरकानूनी हिंसक पहल को भी समाज में मान्यता के साथ देखना और सम्मान दिए 
जाने का आक्रोश होता है। हम कह सकते हैं यह जमीन फैल रही है और कहीं 
राजनीति तो कहीं आतंकवाद के लिए थोक के भाव आम आदमी में से ही मानव 
संसाधन की व्यवस्था कर रही है ।इस तरह की हिंसा के उलट अगर संसदीय राजनीति 
के दायरे में सामाजिक हिंसा को परखें तो स्थिति कहीं ज्यादा त्रासदीदायक लग सकती 
है। मसलन उत्तरप्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार के दौरान दलितों पर अत्याचार 
के जितने मामले दर्ज किए गए उससे ज्यादा मामले गठबंधन के सहारे सरकार चलाने 
वाली मायावती के दौर में दर्ज हुए। मायावती जब बीजेपी के साथ सत्ता में रही, 
तब दलितों पर ज्यादा अत्याचार हुए और ऊँची जातियों पर कम | मुलायम जब सत्ता 
में आए तब एक खास ऊँची जाति निशाने पर (अत्याचार के मामले में) ज्यादा रही। 
सिर्फ दलितों पर हुए अत्याचार पर बीते सात साल में गौर करें तो आँकड़ा सबसे 
कम 200 का है। सच यह भी है ऊँची जातियों के ख़िलाफ़ होने वाले मामले हों 
या पिछड़ी-निचली जातियों के ख़िलाफ़ के मामले। कांग्रेस-भाजपा-सपा-बसपा, 
यानी चारों प्रमुख राजनीतिक दलों की सत्ता के वक़्त अलग-अलग जातियों पर होने 
वाले अत्याचार के मामले कमोबेश बराबर रहे हैं। इस उलट-पलट के राजनीतिक 
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खेल में दिल्‍ली यानी केंद्र सरकार की पहल भी अद्भुत है । उत्पीड़न/अत्याचार रोकने 
के लिए बीस साल पहले राजीव गांधी की सरकार ने जिस भाषा/नीतियाँ/अमलीकरण 
के तरीकों का जिक्र किया था। बीस साल बाद मनमोहन सिंह की सरकार के वक़्त 
भी वही भाषा, वही सच उगला जा रहा है। इतना ही नहीं पिछड़ी-निचली-दलित 
जातियों के बच्चे स्कूल तक कैसे पहुँचें, इस बाबत संसद में रिपोर्ट रखी गई । जबकि 
संसद इस बात की गवाह है कि 56 साल पहले 957 में पहली बार काफी हद 
तक ऐसी ही रिपोर्ट संसद में यह कहते हुए नेहरू सरकार ने रखी थी कि दलित- 
पिछड़ों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए तमाम राज्य सरकारें दस साल का 
टारगेट लें । मगर आजादी के साठ साल बाद संसद ने यही कहा कि कमज़ोर तबक़ों 
के लिए जो अधिनियम-दिशानिर्देश है, उनका प्रचार-प्रसार ज़रूरी है। महत्त्वपूर्ण 
स्थानों पर होल्डिंग्स-प्लेकार्ड्स लगाने चाहिए। 

उस दौर में यह अहसास किसी को नहीं था कि प्रचार-प्रसार करना-बताना 
सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। जो हो रहा है उसे प्रचार-प्रसार के जरिए खारिज 
कर बताना यह नहीं हो रहा है। जो नहीं हो पा रहा है, उसे प्रचार-प्रसार के जरिए 
बताना यही हो रहा है। दरअसल इस तरीके ने समाज के भीतर इस हक़ीक़त को 
तो आम लोगों की नब्ज में भर दिया कि अगर आतंकवादी हिंसा में सैकड़ों मौत 
हो रही है, अगर भूख के चलते किसान अपनी जान ले रहा है, अगर गलत आर्थिक 
नीतियों की वजह से समाज की खाई चौड़ी हो रही है, अगर देश की संपत्ति निजी 
हाथों में बेचकर सरकार आम जनता के हर हक़ को बेच रही है, तो इन सब के 
लिए जिम्मेदार कोई एक नहीं सभी हैं। यानी असहाय-ख़ामोश और अपनी बारी 
का इंतज़ार कर रहे लोगों को नई राज्य व्यवस्था का इंतज़ार है । दरअसल आतंकवाद 
को भी अपनी कामयाबी के लिए कुछ ऐसी ही ज़मीन चाहिए। आतंकवाद ऐसा 
वातावरण चाहता है, जहाँ राज्य का व्यवहार आम लोगों के साथ न्यायपूर्ण न हो। 
ऐसे में आम लोगों को ही समझना होगा कि जिस राजनीति या आतंकवाद में उनकी 
रुचि नहीं है, उसी आतंकवाद और राजनीति की रुचि आम लोगों में क्यों है। 
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एक ही बाजी, सौदेबाजी 


सामाजिक और आर्थिक विसंगतियों को उभारकर सौदेबाजी करने की राजनीति पहली 
बार चुनावी घोषणापत्र का हिस्सा बनी है। उत्तरप्रदेश की चुनावी बिसात पर सपा, 
बसपा, भाजपा, कांग्रेस किसी के भी ' घोषणा पत्र ' पढ़ते ही इसका अहसास हो जाएगा 
कि सौदेबाजी का दायरा अब आम बहुसंख्यक मतदाताओं को घेर रहा है । बीते पंद्रह 
साल की राजनीति ने उत्तरप्रदेश के राजनीतिक दलों (सपा-बसपा) के जरिए उस 
संघर्ष का स्वाद चखा, जो विकल्प के नाम पर पैदा हुआ। इन्हीं वर्षो में उन जातियों 
के भीतर भी सत्ता और आर्थिक लोभ का ऐसा पैना संघर्ष शुरू हुआ कि विकल्प 
देने वाले दल (सपा-बसपा) उसी राजनीति की मेड़ पर आकर खड़े हो गए जिसके 
विकल्प का सवाल कभी इन्होंने उठाया था। 

मगर उत्तरप्रदेश में इस राजनीति के तरीके बदले हुए हैं। मसलन कांग्रेस के 
पारंपरिक वोट बैंक को झटकने वाली बसपा से गठजोड़ करने में कांग्रेस को कोई 
हर्ज नहीं है। जातीय आधार पर समाज के संपन्न, पढ़े-लिखे तबक़े और ऊँची जातियों 
के ख़िलाफ़ दलितों को लामबंद कर सत्ता का स्वाद चखने वाली बसपा को अब 
इन्हीं तबक़ो को साथ लेकर चलने में कोई गुरेज नहीं है। वहीं सांप्रदायिकता के 
ख़िलाफ़ झंडा बुलंद करने वाली सपा को अब अल्पसंख्यक वोटरों को साथ जोड़े 
रखने के लिए भाजपा से ही ऐसी पहल कराने-करने से परेशानी नहीं है, जिससे 
हिंदू और अल्पसंख्यक वोटों में तीखा बँटवारा हो और एक-दूसरे को मान्यता भी 
मिल जाए। बसपा को राजनीति या उसकी चुनावी सफलता का ग्राफ इसका सबसे 
उम्दा उदाहरण है। मायावती ने खुले तौर पर मान लिया कि 24 फीसद दलितों के 
जरिए सत्ता में आना मुश्किल है। चुनाव बाद गठजोड़ से सत्ता में आने से अच्छा 
है कि चुनाव से पहले ही जातीय बंदिश तोड़ दी जाए। इस सोच को उन्होंने टिकट 
बँटवारे में ही “ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा' नारा देकर जतला दिया। 

दरअसल मायावती के सत्ता समीकरण, ठीक उस जातीय समीकरण को लीक 
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पर है, जिनके आधार पर समाज को बाँटा जाता रहा है, या कहें कि विषमता का 
पैनापन बढ़ाया गया है। तो क्या यह मान लिया जाए कि हाशिए पर पड़े तबक़ों 
को लेकर अब कोई राजनीति इस देश में नहीं बची है या फिर राजनीतिक सौदेबाजी 
ने पहली बार जातियों के भेद मिटा दिए हैं । ऐसे में हम दोबारा उस संसदीय राजनीति 
के धरातल पर पहुँच चुके हैं, जो भारतीय समाज की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण इकाई 
“जाति' की कमोबेश अनदेखी करता था। हम कह सकते हैं कि चाहे राष्ट्रवाद का 
नारा लगाने वाले हों, जाति तोड़ो की आवाज़ बुलंद करने वाले हों या फिर वर्गवाद 
का झंडा बुलंद करने वाले-व्यावहारिक राजनीति में सभी ने जातिमूलक गोलबंदी 
का सहारा लिया, पर सिद्धांत में इसे खारिज भी करते गए। याद कीजिए नेहरू से 
लेकर जनता पार्टी तक के दौर की राजनीति (947-77) को। उस समय जिन 
मान्यताओं और उम्मीदों पर सवाल उठे, उनमें वही बातें थीं, जिन्हें आज (यूपी चुनाव 
में) उठाया जा रहा है । उस समय कहा जाता था लोकतांत्रिक अधिकारों और विकास 
की दृष्टि के जरिए ग़रीबी, बेरोजगारी और पिछड़ापन समाप्त हो जाएगा और इस 
तरह जाति जैसे मानकों और संरचनाओं की उपयोगिता समाप्त हो जाएगी, लोग जाति 
संबंधों को छोड़कर अधिक जाति-धर्म निरपेक्ष तथा राजनीतिक संबंधों को अपनाते 
चले जाएँगे। आज उत्तरप्रदेश में यही उदारवादी सोच हर दल खुलकर परोस रहा 
है। यहाँ तक कि मायावती और मुलायम अपनी राजनीतिक ज़मीन में सेंध लगाकर 
भी यह जताने से नहीं हिचक रहे हैं कि विकास का खांचा हर विषमता को पाट 
देगा। दूसरी थ्योरी गांधीवाद की थी, जो सवालों के घेरे में आई | नेहरू युग में स्पष्ट 
कहा गया था कि अगर पश्चिमी लोकतांत्रिक मूल्य और विकास पद्धति द्वारा समाज 
के भेद नहीं मिटे, तो विकल्प के तौर पर गांधीवाद को अपनाया जा सकता है । गांधीजी 
मुसलमानों के लिए भी आश्वासन हैं और दलितों के लिए भी। आज समरसता का 
अनोखा पाठ गांधी के जरिए कांग्रेस भी कह रही है और भाजपा भी। यहाँ तक 
कि मायावती और मुलायम को भी इस समरसता में आधुनिक सच दिखाई दे रहा 
है। जबकि मुलायम ने पहला राजनीतिक पाठ लोहिया के जरिए इसके ख़िलाफ़ पढ़ा 
था और गैर कांग्रेसवाद के नारे के दौर में राजनीतिक तौर पर लागू भी किया था। 
मायावती ने तो कांशीराम के सान्निध्य में डेढ़ दशक तक दलितों का शत्रु ही इस 
गांधीवादी सोच को बताया। मगर अब राग बदल गया है। एक तीसरी थ्योरी पर 
भी सवाल आया था। यह उदारवाद या गांधीवादी सोच से हटकर माक्सवादी सोच 
थी। चूँकि मार्क्सवादियों ने आजादी से पहले ही उदारवादी गांधीवादी आग्रहों के 
विकल्प के तौर पर खुद को पेश किया। ऐसे में मजदूर किसानों का सवाल ही उन्होंने 
हमेशा उठाया। लेकिन यह सवाल चुनाव में कोसों दूर हैं । खुद पश्चिम बंगाल और 
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केंद्र में सत्ता की महत्ता ने इन्हें किसान-मजदूर को खारिज कर उदारवादी सोच अपनाने 
को बाध्य कर दिया है। 

वंश शासन का हथकंडा पहले कांग्रेस ने आजमाया, आज सभी आजमा रहे 
हैं । इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ से लेकर इमरजेंसी के जरिए लोकतंत्र स्थगित करने 
तक का क़दम उठाया और विकास की बात कहकर राष्ट्र निर्माण की बात की । आज 
सभी राजनीतिक दल उसी गरीबी हटाओ के नारे को बुलंद कर बिना इमरजेंसी लगाए 
भी ऐसी खुली अर्थव्यवस्था के हिमायती बने हुए हैं कि लोकतंत्र खुद-ब-खुद हाशिए 
पर है। जाहिर है राजनीति के इस खुलेपन ने पहली बार उत्तरप्रदेश में उस सच 
को उभार दिया है, जहाँ हर दिन संघर्ष कर दो जून की रोटी जुगाड़ने वाले दलित- 
पिछड़े और गरीब ऊँची जातियों के सामने कोई विकल्प नहीं है। लकीर के उस 
पार या इस पार सोनिया और मायावती में अंतर करना मुश्किल है। राहुल और 
अखिलेश यादव में भेद करना मुश्किल है। अजित सिंह, राजनाथ सिंह, वीपी सिंह 
और प्रकाश करात के बीच लकीर खींचना मुश्किल है । सभी उदारवादी-गांधीवादी 
विकास की सोच लिए हुए हैं, जिसे बीते ढाई दशक के संघर्ष में क्षेत्रीय दलों ने 
दलित, पिछड़े और गरीबों के आसरे स्थापित किया था, आज वही सोच उत्तरप्रदेश 
के सभी दलों पर हावी है। 


सूरतेहाल : एंकर की नज़र से :: ।0! 


न मुद्दे जनता के, न नेता जनता के 


राजनीतिक दलों की संसदीय ज़रूरतों से इतर देश के सामने बीते चार दशकों से 
समाजवादी और नक्सलवादी सोच इस भरोसे को जिलाए रखने में जुटी रही है 
कि व्यवस्था परिवर्तन संभव है। समाजवादी राजनीति ने सामाजिक कुरीतियों को 
लेकर ही ज्यादा सवाल उठाए। हालाँकि आर्थिक मुद्दों को लेकर समाज के अलग- 
अलग तबकों को पकड़ने की कोशिश जरूर को गई7 लेकिन संसदीय राजनीति 
को जरूरत ने समाजवादियों को इस तरह लपेटा कि समाज सुधार के बदले समाज 
को ही वोटर की बैसाखी पर चढ़ाकर वे ख़ुद किसी नट की तरह जमीन से ऊपर 
चलते हुए सफल बताने में .टे रहे। वहीं नक्सलवाद ने तिभागा से लेकर अब 
आंधप्रदेश से नेपाल तक का जो रेड कॉरिडोर बनाया है, उसके पीछे जमीन और 
किसान मजदूर का ही सवाल रहा है, जिससे संसदीय राजनीति आँख मूँदे रही 
है। चूँकि कभी समाजवादियों की अँगड़ाई तो कभी नक्सलियों की लड़ाई ने अपने- 
अपने घेरे में हमेशा इस बहस को आगे बढ़ाया कि सत्ता की राजनीति करने वाले 
धीरे-धीरे चूक रहे हैं और समाजवादी या नक्सलवादी अगर अपने मुद्दों के आसरे 
काम करते हरे तो स्थिति उनके अनुकूल हो सकती है । समाजवादी शुरू से संसदीय 
राजनीति के भीतर कांग्रेसवाद से संघर्ष कर रहे थे, इसलिए कांग्रेसवाद के चुकने 
का लाभ समाजवादियों को मिलना था, वह मिला। लेकिन गैर कांग्रेसवाद की 
जगह कांग्रेस के साथ खड़ा होकर समाजवादी अपनी सफलता दर्ज कराएँगे, यह 
समाज के भीतर मुद्दों के आसरे कांग्रेस को खारिज करने वाले समाजवादियों ने 
कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस राजनीती से लोहिया से लेकर किशन 
पटनायक तक की आत्मा चाहे जार-जार रोये, लेकिन यह कहने से इतिहास चुकेगा 
नहीं कि संसदीय राजनीति करते हुए परिवर्तन का सपना देखना अराजनीतिक समझ 
रखना है। 

लेकिन दूसरा सवाल यहीँ से शुरू होता है। नक्सलवाद ने कभी संसदीय 
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राजनीति में रुचि नहीं दिखाई | लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का नारा उसने खूब दिया। 
नक्सलवाद जिस जमीन से उपजा वह किसान संघर्ष को जमीन थी। नक्सलवाद 
ने अगर अपनी जमीन फैलाई या वह फैलती गई तो उसकी वजह संसदीय सत्ता 
की किसान के मुद्दे को शुरू से हाशिए पर रखने की भी थी। नौ राज्यों के तीन 
सौ से ज्यादा गाँवों में अगर संसदीय सत्ता की पहुँच नहीं है तो वजह नक्सलवाद 
की बंदूकें नहीं बल्कि यह है कि संसदीय सत्ता की प्राथमिकता में ये इलाक़े हैं 
ही नहीं। लेकिन पहली बार देश की संसदीय सत्ता की जोड़तोड़ जिस मुहाने 
पर खड़ी है, उसमें व्यवस्था परिवर्तन का एक नया चेहरा सामने आया है। जिस 
एटमी डील के आसरे चार साल के भीतर चार अरब डालर देश के खजाने से 
निकलेंगे और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की ऊँची छलाँग को सत्ता देख रही है, वह 
ऊर्जा उस समाज के जीने के तरीके में चार चाँद लगा देगी, जिसे उसी समाज 
में पाँच सितारा जीवन जीना है, जिस समाज में बीते एक दशक के दौरान एक 
लाख बीस हजार किसानों ने आत्महत्या की है । इसी एक दशक में देश की चालीस 
फीसद खेती की जमीन उद्योगपतियों के हाथ गिरवी हो गई। उससे जुड़े करीब 
पंद्रह हज़ार किसान परिवार तबाह हो चुके हैं। यहाँ तबाही का मतलब मौत है। 
वहीं इसी जमीन के आसरे देश के दस घराने भारत को विकसित देशों की क़तार 
में खड़ा करना चाहते हैं। इसी एक दशक में देश में करोड़पति की तादाद में सौ 
फीसदी की बढ़ोतरी हो चुकी है। यह अलग बात है कि उनकी कुल तादाद देश 
की जनसंख्या का दशमलव एक फीसदी से कम है। दरअसल एटमी डील हो 
या न हो, इसका असर संसदीय सत्ता पर पड़ेगा। 

मसलन युवा राहुल को पीएम की कुसी तक पहुँचाने में जुटी कांग्रेस इस 
सच को नहीं समझना चाहती कि देश का चार करोड़ युवा रजिस्टर्ड बेरोजगार 
है। शहर शहर, गाँव-गाँच घूमने पर यह आँकड़ा दस करोड़ तक पहुँच जाएगा। 
सड़क की जिस चतुर्भुज परियोजना के लिए बीजेपी वाजपेयी का गुणगान करती 
है, वहीं देश के एक लाख साठ हज़ार गाँव में अभी भी पक्की सड़क भी नहीं 
है। जो सड़क बनी है वह उद्योगों को खेत की जमीन तक पहुँचाने का एक प्रयास 
भी है। इस दौर में सबसे ज्यादा तेजी अगर किसी चीज को लेकर आई है तसे 
वह गाड़ियों की संख्या है। पाँच सौ फीसदी की रफ्तार से बीते दस साल में 
गाड़ियाँ बढ़ीं हैं । लेकिन अब विकसित देश बनाने के लिए खेती की जमीन चिन्हित 
की गई है जो जमीन पर उद्योग बैठाने के लिए समूचा इंफास्ट्रक्चर संसदीय सत्ता 
पहुँचाने में लगी है। ऊर्जा इसके लिए चाहिए होगी। यह जानते समझते हुए कि 
जिन इलाक़ों में विकास की लकीर विदेश पूँजी खिंचेगी वहीं के साढ़े सात करोड़ 
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बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा पातै। ढाई करोड़ बच्चे मजदूरी करके जीते हैं। 
कुपोषण से शिकार दुनिया भर के बच्चों में एक तिहाई इन्हीं इलाक़ों के हैं। यहीं 
पर हर साल इक्कीस लाख बच्चों की मौत कुपोषण से होती है। जिस एटमी 
डील के जरिए भविष्य का खांचा खींचा जा रहा है, वहीं सवा लाख गाँव में 
अभी भी बिजली नहीं पहुँची है। जबकि देश में जितनी ऊर्जा अभी है, अगर 
उसे ही समुचित तरीके से समाजवादी सोच के मुताबिक वितरित किया जाए तो 
समूचे देश में उजियारा हो जाएगा। हाँ, इसके लिए देश के सिर्फ पाँच फीसदी 
लोगों को पाँच सितारा जीवन छोड़ना होगा। संसदीय सत्ता के लिए ऐसा सोचना 
भी गुनाह है। क्योंकि बीते एक दशक की राजनीति जो एनडीए से होती हुई यूपीए 
तक पहुँची है उसमें देश के सभी छोटे-बड़े राजनीति दलों ने सत्ता का स्वाद 
चखा है। और इसी दौर में उदारीकरण की अर्थव्यवस्था को लेकर सत्ता दुनिया 
के सामने मिडिलमैन की भूमिका में उभरी है। 

जाहिर है कि मिडिलमैन से मिडिल बिजनेस की व्यवस्था में जब सरकार 
भी ख़ुद को विकसित देशों के मिडिलमैन की तर्ज पर रखकर नीतियाँ बनाने में 
जुटी हों तब महँगाई से सरकार आहत नहीं है। किसानों की आत्महत्या उसे हिला 
नहीं रही। सरकार बढ़ती बेरोजगारी में विदेशी पूँजी के मुनाफे से बंदरबाँट में 
रोजगार देख रही हैं। संसदीय सत्ता के पास कोई नीति नहीं कि विकास के नाम 
पर हथियाई जा रही जमीन को कैसे रोका जाए। गरीबी, भुखमरी के बीच एटमी 
करार देश के किस तबके को जरूरत पूरा करेगी। यह सवाल संसद के भीतर 
आँकड़ों के सहारे सहमति-असहमति का नहीं है। सवाल दुनिया के सबसे बड़े 
लोकतांत्रिक देश में संसद और सरकार के जरिए ही लोकतंत्र को ठिकाने लगाने 
का है। अगर लोकतंद्ध की चौखट पर ही अस्सी फीसदी लोगों की जरूरतों को 
संसदीय सत्ता दरकिनार कर रही है तो यह महज संयोग नहीं है कि देश का 
प्रधानमंत्री जनता के बीच से चुन कर नहीं आया। देश के रक्षा मंत्री को भी जनता 
ने नहीं चुना। इतना ही नहीं जिस महँगाई के पीछे पेट्रोल की कीमत है उसका 
बोझ समूचे देश पर एक जैसा डालने वाले पेट्रोलियम मंत्री भी राज्यसभा के सदस्य 
हैं। सभी संसदीय दलों में आडवाणी को छोड़ दिया जाए तो हर नेता की इंट्री 
पिछले दरवाजे से है। मुरली मनोहर जोशी, अरुण जेटली, सुभाष स्वराज, वेंकैया 
नायडु, बाल आप्टे सभी राज्यसभा के सदस्य हैं। चुनावी सीपीएम महासचिव 
प्रकाश करात ने कभी नहीं लड़ा है और सीपीआई के महासचिव एबी बर्धन कभी 
चुनाव जीत नहीं पाए हैं। एटमी डील पर राष्ट्रहित का सवाल खड़ा करते अमर 
सिंह भी चुनावी मैदान में जनता के सामने नहीं गए। गठबंधन के दलों से मंत्री 
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बने कई नेता हैं जो अपने मुखिया क सिपहसालार हैं लेकिन जनता ने उन्हें चुना। 
शरद पवार के साथी प्रफुल्ल पटेल और लालू यादव के सहयोगी प्रेमचंद गुप्ता 
भी अहम मंत्री हैं । जाहिर है न मुद्दे जनता के हैं, न ही नेता जनता के बीच के 
हैं, तो संसदीय सत्ता लोकतंत्र में कहाँ फिट बैठती है। 
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यह अर्थव्यवस्था किस देश की है 


किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए कर्ज-माफी के सरकारी एलान पर खासी 
बहस हो चुकी है। लेकिन जिस जमीन पर किसान अन्न उपजाता है, जिन 
परिस्थितियों में रहता है, जिस राजनीति से उसे हर दिन दो-चार होना पड़ता है, 
जिस सरकारी महकमे पर उसे आश्रित रहना पड़ता है और सरकार की जिन नीतियों 
का सामना उसे हर दिन करना पड़ता है, इस सब का अंदाज्ञा विदर्भ को देख 
कर लगाया जा सकता है जहाँ आत्महत्या किसान की फितरत बन चुकी है और 
राहत राजनीति की मानवीयता। 

9 फरवरी 2008। नागपुर से करीब दो सौ किलोमीटर दूर चंद्रपुर जिले के 
वैनगंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सूचना पटल पर आठ किसानों की तस्वीरें चस्पा 
है, जिसके ऊपर लिखा है कर्ज लेकर न लौटाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई 
की जाएगी। जिस आठ किसानों की फोटो चिपकी है वे सभी राजूरा तहसील 
के कोरपना गाँव के हैं। जिनकी फोटो चस्पा है उनमें सबसे पहले धनराज बाबू 
राव जीवने का नाम है। उस पर एक लाख पच्चासी हज़ार सात सौ नो रुपए का 
कर्ज है। उसके बाद बाबूराव जयराम मोहितकर के नाम के सामने एक लाख 
पैंतालीस हज़ार सात सौ नौ रुपए का कर्ज है । उसके बाद बाबूराव जयराम मोहितकर 
के नाम सके सामने एक लाख पैंतालीस हज़ार का बकाया बता गया है। इसी 
तरह विश्वनाथ सदाशिव बोंडे पर एक लाख छह सौ तिहत्तर रुपए का कर्ज, 
सुमनबाई हरिभाई बहरे पर 95523 का कर्ज, शालिग्राम रामचंद्र पर 5046 का 
कर्ज, सावित्री बाई पर 39324 का कर्ज, सुमनबाई उरकुंडे पर 32678 का कर्ज 
और निर्मल धनराज जीवने पर 0978 का कर्ज है। बैंक के सूचनापटल के अलावा 
राजूरा के वकील आरटी सूर का नोटिस भ किसानों को बैंक की तरफ से भेजा 
गया, जिसमें वकील को ढाई हज़ार रुपए को फीस भी हर किसान को पंद्रह 
दिन में चुकाने का निर्देश दिया गया है। 
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इस सूचना के पंद्रह दिन बाद। 24 फरवरी 2008। कोरपना गाँव के इन 
सभी आठ किसानों के घर के दरवाजे पर वकील का नोटिस चस्पा है। बैंक का 
कर्ज अभी तक न चुकाने और वकील के ढाई हजार रुपए फीस के भी न चुकता 
किए जाने के खिलाफ मामला अदालत भेजा जा सकता है। आपको दस दिन का 
आखिरी वक़्त दिया जाता है जिसमें आप कर्ज और फीस चुकता करें। छठे दिन 
ही यानी एक मार्च 2008 को बैंक का एक कर्मचारी वकील के साथ कोरपना 
गाँव पहुँचता है। पंचायत में एलान करवाता है कि बैंक ने पिछले साल का कर्ज 
माफ करने का निर्णय किया है, लेकिन उससे पहले का कर्ज और 2007 में लिए 
गए कर्ज पर आए टैक्स की पूर्ति किसानों को करनी होगी। 

इस बार वकील के जरिए काग़जों पर चिपके सोलह किसानों का समूचा 
खाका पायत में दिखाया जाता है और जिन आठ किसानों का जिक्र पहले था उनके 
नाम के साथ करीब पचास-पचास हज़ार का बकाया बढ़ा हुआ दिखलाया जाता 
है। फिर पंद्रह दिन की मोहलत के साथ यह ऐलान किया जाता है कि समूचा 
बकाया और वकील की पाँच हजार रुपए को फीस चुकता न करने पर कड़ी कार्रवाई 
के लिए तैयार रहें। पंद्रह दिन बाद यानी 76 मार्च 2008 को कर्ज की राशि और 
किसानों के घर-परिवार के पूरे ब्योरे के साथ वैनगंगा ग्रामीण बैंक के दरवाजे पर 
एक कर्मचारी मेज़-कुर्सी लगा कर बैठा दिया जाता है। दूसरी तरफ वकील का 
तीसरा नोटिस। किसानों के घर यह लिखा हुआ पहुँचता है कि कर्जदार किसानों 
के घर या जमीन से कर्ज चुकता किया जा सकता है और वकील की फीस फसल 
के जरिए वसूली जा सकती है। यह आखिरी हिदायत है। किसान कर्ज कैसे 
निपटाना चाहते हैं इसके लिए बैंक में संपर्क करें। 


नागपुर से करीब दो सौ पचीस किलोमीटर दूर बुलढाणा जिला। यहां के कांग्रेस 
विधायक हैं दिलीप सानंदा, जो बुलढाणा के खामगांव विधानसभा क्षेत्र से लगातार 
चुनाव जीतते रहे हैं। किसान बहुल इलाक़ा है। खेती ही जीने का साधन है तो 
सानंदा परिवार की पैठ भी किसानों के बीच काफी है। यह पैठ पीढ़ियों की है। 
विधायक दिलीप सानंदा के पिता गोकुल चंद की पहचान इलाक़े में किसी भी 
किसान प्रेमी केंद्रीय कृषि मंत्री से ज्यादा रही है। इसकी वजह किसानों को मुसीबत 
में कर्ज देना है। लेकिन कर्ज के लिए किसानां को कंगाल बनाने का खेल चलता 
रहा और राजनीति की जमीन बेटे के लिए तैयार होती गई । उपज की सही कीमत 
मिल जाए इसके लिए कभी किसान एकजुट नहीं हो पाए, लेकिन कर्ज देने वाले 
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का बेटा चुनाव में नहीं हारे इसके लिए 2004 में खामगाँव के किसान एकजुट 
ज़रूर हुए। बुलढाणा जिले में दो ग्रामीण और एक सरकारी सहकारी बैंक है। 
स्टेट बैंक की भी एक शाखा है। लेकिन किसानों को सबसे ज्यादा सानंदा परिवार 
की कर्ज देता है। बैंक के कर्मचारी भी किसानों को दशकों से यही सुझाव देते 
रहे हैं कि सानंदा परिवार से कर्ज लेना ज्यादा सुविधाजनक है। इस बेशकीमती 
सुझाव के लिए बैंक के कर्मचारियों का महीना भी सानंदा परिवार के यहाँ बँधा 
हुआ है। इस इलाक़े के अस्सी फीसद किसान सानंदा परिवार के ही कर्जदार हैं। 
इलाक़े में सानंदा परिवार किसानों के लिए एक समानांतर व्यवस्था की तरह है। 
फिर इस परिवार की सत्ताधारी दल यानी कांग्रेस में पैठ और हैसियत दोनों खासी 
मजबूत है। 


यह सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक मिजाज इस साल जनवरी में उभरा जब इलाक़े 
के एक किसान ने कर्ज देने वाले सानंदा परिवार को आत्महत्या के लिए जिम्मेवार 
ठहराया। इसके बाद पूरे इलाके के पुलिस-प्रशासन अधिकारी मामले को दबाने 
में जुट गए। किसान महादेव ठाकरे ने आत्महत्या से पहले लिखे पत्र में लिखा 
कि किस तरह कर्ज चुकाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। कुछ अन्न 
उपजा ले तो उसे भी आमदार यानी विधायक सानंदा पूरा होने नहीं देता। जवाहर 
रोजगार योजना हो या प्रधानमंत्री का राहत पैकेज या फिर कुआँ ख़ुदवाने के लिए 
बैंक से कर्ज या अधिकारियों से हैंडपंप की गुहार, ठाकरे परिवार को कुछ नहीं 
मिला। महादेव की आत्महत्या के बाद उसकी माँ गंगूबाई दगडू ठाकरे ने राज्य 
के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख से लेकर खामगांव के पिपलगाँव पुलिस स्टेशन 
के थानेदार तक के नाम पत्र भेजा। इस दौर में गंगूबाई ने सत्ताधारी दल एक दर्जन 
बड़े नेताओं और अधिकारियों को भी पत्र भेज कर हर उस तथ्य से वाकिफ कराया 
जिसके आधार पर विधायक, ग्रामीण कल्याण अधिकारी, बैंककर्मी, पुलिसकर्मी 
सभ की सांठगांठ खुल कर सामने आई। 

किसानों को लेकर सरकार की बेचैनी की तीसरी कहानी बुलढाणा जिले 
के ही चिचोली की है । प्रधानमंत्री राहत पैकेज का पैसा चिचोली में पहुँचा । किसान 
खुश हुए। लेकिन किसान से ज्यादा इस इलाक़े के बैंककर्मी, कल्याण विभाग 
के अधिकारी, जिले के प्रभारी मंत्री से लेकर हवलदार तक खुश हुए। किसानों 
की आत्महत्या रोकने के लिए कई खेप में पैकेज का पैसा बँटना शुरू हुआँ शुरुआत 
पाँच-पाँच हजार रुपए से हुई। उसके बाद साढ़े सात हजार और फिर साढ़े बारह 
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हज़ार रुपए प्रति परिवार बँटने थे। पैकेज का पैसा बाँटने के लिए विशेष कार्यकारी 
अधिकारी का पद बनाया गया, जिसके हस्ताक्षर और मुहर को ही आखिरी सत्य 
माना गया। 

पैसा बाँटने के दौरान किसान के नाम के साथ क्रेडिट नंबर का जिक्र होना 
जरूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री पैकेज का सूमचा पैसा बाँटने का एलान जब विशेष 
कार्यकारी अधिकारी ने दिसंबर 2007 में किया तो समूचे इलाक़े में हंगामा मच 
गया। सिर्फ चिचोली के पचहत्तर किसानों ने पैकेज में मिले पैसे का कच्चा चिट्टा 
ख़ुद सामने रख दिया। मसलन चंपाबाई कुरे, किसान क्रेडिट कार्ड नंबर 4093, 
मिले सोलह हज़ार रुपए लेकिन अंगूठा लगवाया गया छब्बीस हज़ार रुपए पर। 
बाबूराव तुकाराव नागरे, किसान क्रेडिट कार्ड नंबर, 3497, मिले तीन हजार सात 
सौ रुपए, लेकिन अंगूठा लगवाया चौदह हज़ार आठ सौ रुपए पर। किसान 
मणिकराव को तो सिर्फ दो हजार रुपए मिले, जबकि अंगूठा साढ़े बारह हज़ार 
रुपए पर लगवाया गया। जिस दौर में पैकेज का पैसा बाँटा जा रहा था उसी दौर 
में सिर्फ इस गाँव के सत्रह किसानों ने आत्महत्या की। 


विदर्भ का काला सच महज इन तीन कहानियों का नहीं है। जिस जमीन को लेकर 
किसान परेशान हैं, आत्महत्या करने से नहीं कतराते, वही जमीन सरकार 
उद्योगपतियों के लिए निगलना चाहती है। बीते दस साल में विदर्भ के बाईस 
हजार से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। इसी दौर में विदर्भ में उद्योगपतियों 
की फेहरिस्त में सौ गुना बढ़ोतरी हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह उद्योगों की 
दिवालिया होना रहा है। लेकिन दिवालिया होना उद्योगपतियों के लिए मुनाफे का 
सौदा है। नागपुर शहर में महज अठारह किलोमीटर दूर हिंगा में अस्सी के दशक 
में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम यानी एमआईडीसी बनाया गया। छोटे-बड़े 
करीब दो सौ उद्योगों को सस्ते में जमीन समेत बुनियादी ढाँचे की सुविधाएँ दी 
गई। नब्बे का दशका बीतते-बीतते करीब नब्बे फीसद उद्योगों ने ख़ुद को दिवालिया 
करार दिया। उद्योग के बीमार होने पर कज देने वाले बैंकों ने मुहर लगा दी। 
बैंक अधिकारियों के साथ सांठगांठ ने करोड़ों के वारे-न्यारे झटके में कर दिए। 


दिवालिया होने का एलान करने वाले किसी भी उद्योगपति ने आत्महत्या नहीं की। 
उलटे सभी की चमक में तेजी आई और सरकार ने भी उनकी मदद की। नब्बे 
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के दशक का अंत होते-होते नागपुर से पच्चीस किलोमीटर दूर एक नई जगह 
एमआईडीसी के लिए तैयार की गई। बुटीबोरी नाम की इस जगह में इस बार 
करीब साढ़े चार सौ उद्योगों को जमीन दी गई । हिंगना की जमीन पर अब बिल्डरों 
का कब्जा है। चालीस फीसद उद्योगपति ख़ुद बिल्डर हो गए तो सोठ फीसद 
उद्योगतियों ने अपने-अपने मुनाफे को देखते हुए जमीन का ख़ूब व्यावसायिक 
उपयोग किया। विदर्भ के चंद्रपुर में भले पचास हज़ार कर्ज न लौटाने पर बैंक 
फोटो चिपका कर कानपूनी कार्रवाई का नोटिस भिजवा दे, लेकिन हिंगना में उद्योगों 
के दिवालिया होने का मतलब है करोड़ों का कर्ज झटके में साफ। 

उद्योगों के लिए कर्ज लेने वालों की रिजर्व बैंक की सूची की कयामत ढाने 
वाली है जिसके मुताबिक सिर्फ राष्ट्रीयक्त बैंकों को दस लाख करोड़ से ज्यादा 
का चूना देश के उद्योगपति लगा चुके हैं, जिसमे महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा, नब्बे 
हजार करोड़ रुपए का कर्ज उद्योगपतियों पर है। लेकिन किसी भी उद्योगपति ने 
उस एक दशक में आत्महत्या नहीं की जिस दौर में महाराष्ट्र के बयालीस हजार 
किसानों ने आत्महत्या की। यह अर्थव्यवस्था किस देश की है, क्या चिदंबरम या 
मनमोहन सिंह बताएँगे ! 
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कश्मीरी समाज के जख्म 


घाटी में शांति बहाली की हवा सियासत को कितना सुकून दे रही है, यह दिल्ली 
और इस्लामाबाद के कश्मीरी थर्मामीटर से नाप कर समझा जा सकता है। लेकिन 
घाटी में इसी शांति बहाली की सियासी पहल ने एक नया तूफान कश्मीरियों के 
अंदर खड़ा कर दिया है, जिसे थर्मामीटर पर कोई नहीं माप रहा। सियासत रोबोट 
की तरह शांति बहाली का हर प्रयोग घाटी में करने पर उतारू है और इस घेरे 
में कश्मीरी गिनीपिग बनता जा रहा है। आतंकवाद ने कश्मीरियों के शरीर छलनी 
किए जिसके खिलाफ कश्मीरी सड़क पर उतरे भी। सेना की गोलियाँ भी खाई। 
लेकिन शांति प्रक्रिया को शुरुआत के बाद सड़कों पर विरोध प्रदर्शन तो ख़त्म हुआ। 
राजनीति भी सत्ता और अलगाववादियों के बीच बँट कर दिल्‍ली और इस्लामाबाद 
की तरफ सौदेबाजी के नजरिए से देखने लगी। लेकिन आम कश्मीरी के भीतर 
जमा ख़ून इसी दौर में मवाद बनने लगा। शांति की बयार ने खुली हवा का जो 
झोंका उसे दिया वह उसकी परिस्थितियों में कैसे जहरीला होता जा रहा है, इसका 
असर अब दिखने लगा है। 

नब्बे के दशक को याद कोजिए। ' हमें क्या चाहिए-आजादी' का नारा 
कश्मीरियों की पहचान बना हुआ था। रोटी और रोजगार का मुद्दा इस नारे में खो 
जाता था। बच्चे-महिलाएँ, समूचा परिवार आजादी का नारा लगाता सड़कों पर 
नजर आता। पुलिस या सेना की गोली चलती तो मारे गए कश्मीरी को कंधा देने 
समूचा गाँव खड़ा हो जाता। इन विरोध प्रदर्शनं की दिशा चाहे सही न हो, लेकिन 
यह एक ऐसा सच बना जिसने कश्मीरियों की मुश्किलरों को एक जुबान दी । 989 
से 999 तक घाटी अनंतनाग, बडगाम और हंदवाड़ा की पहचान आतंकवादियों 
के मजबूत गढ़ के तौर पर रही। आतंकवादी हिंसा और सेना की गोलियाँ सबसे 
ज्यादा यहीं चलीं। सबसे ज्यादा कश्मीरियों की मौत भी यहीं हुई। 

लेकिन शांति प्रक्रिया के दौर में हिंसा थम चुकी है। सरकार ने निर्धारित 
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मापदंडों के आसरे प्रयोग शुरू किए हैं। तरीका पारंपरिक है। मुख्यधारा की लकीर 
खींच कर उसमें कश्मीरियों की भागीदारी कराने की पहल। युवकों में भटकाव 
न हो इसलिए सेना ने भर्ती कैंप लगा दिए। भर्ती शिविर चौकीबल, त्रेघम और 
छमकोटे में भी लगाए गए जो सबसे पिछड़े इलाक़े हैं और आतंकवादियों को 
फिदायीन यहाँ से आसानी से मिलते रहे। सेना के अधिकारी खुश हुए कि जिन 
इलाक़ों से कश्मीरी कभी फिदायीन बनने से नहीं कतराते थे, वहाँ सेना में एक- 
एक पद की भर्ती के लिए डेढ़ सौ से दो सौ तक युवा पहुँचने लगे। दो हज़ार 
के करीब लोग पहुँचे, जिनमें से 83 को जम्मू-कश्मीर राइफल्स और जम्मू-कश्मीर 
लाइट इंफैट्री में नौकरी मिल गई। 

सेना की रिपोर्ट बताती है कि मुख्यधारा में लाने की यह पहल सार्थक रही। 
लेकिन इन इलाक़ों में इसी दौर में छह आत्महत्याएं हुईं। तीन लड़के भर्ती कैंप 
से निराश लौटने वाले हैं और तीन लड़कियों का वास्ता परिवार की तंगहाली है। 
सभी की उम्र बाईस से बत्तीस साल के बीच की है| मुख्यधारा की बाबत सरकार 
के सोच और कश्मीरियों के दर्द के बीच कितनी चौड़ी खाई है और मुख्यधारा 
का सोच आतंकवाद से कहीं ज्यादा बड़ी त्रासदी कैसे साबित हो रहा है, इसे 
समझना जरूरी है। नई लड़ाई दिमाग़ में सूराख बना रही है, जिसमें जमा होते 
मवाद को निकालने के लिए कोई वातावरण घाटी में नहीं है। भर्ती कैंप ही नहीं, 
घाटी के छोटे-छोटे गाँवों में आधुनिक बाजार जमने लगे हैं। 

हर ब्रांड का उत्पादन मिलने लगा है। संगीत-सिनेमा का हर डीवीडी मौजूद 
है। कॉलेजों से एजुकेशन टूर भारत यात्रा पर जाने लगे हैं जिसके लिए सरकार 
ने बजट बढ़ाया है। हाल में पाकिस्तान के ' जुनून' समेत बीते दो महीनों में संगीत 
के छह ट्रप कॉलेजों में अपने संगीत की धुन पर छात्र-छात्राओं को थिरका चुके 
हैं। फटबॉल का टूर्नामेंट पहली बार घाटी में कोई भी आए तो महसूस करे कि 
आतंकवाद से कोसों दूर निकल चुका है कश्मीर। लेकिन अंदर झाँकने पर लगता 
है, कश्मीरी समाज कहीं ज्यादा घायल है। 


अनंतनाग महिला डिग्री कॉलेज की छात्राएँ डेढ़ महीना पहले कॉलेज टूर पर गोवा 
गई। समुद्र किनारे संगीत की धुन पर थिरकों। नाच-संगीत को रिकार्ड भी किया। 
वा वापस लौटने पर अनंतनाग में एक दुकान वाले को डीवीडी में बदलने के लिए 
कैसेट दिया तो हंगामा मच गया। डीवीडी बनाने वाले दुकानदार ने कैसेट 
सार्वजनिक कर दिया। कॉलेज की लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल हो 
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गया। मजहबी नेता हिलाल अहमद वार से लेकर हुर्रियत के उदारवादी नेता 
मीरवाइज उमर फारूक तक ने इसे सांस्कृतिक हमला करार दिया। युवा पीढी का 
धर्म और नैतिक मूल्यों से भटकना करार दिया। कॉलेज ने तय किया कि अगली 
बार से छात्रों का टूर सिर्फ कश्मीर घूमेगा। यों सय्यो-नी की धुन पर कश्मीरियों 
को थिरकने वाले ' जुनूनञ' बैंड को लेकर हिज्बुल-मुजाहिदीन ने पाकिस्तान सरकार 
तक से गुहार लगा दी कि आप दुबारा घाटी में इस बैंड को आने की इजात न 
दें, ...यह जले पर नमक छिड़कने जैसा है। यानी 989 में जेहादी जो बार- 
फिल्म-ब्यूटी पॉर्लर जैसी जगहों पर सीधे हमला कर बंद करवाते थे, अब उसके 
तरीके बद गए हैं। 


लेकिन यह संघर्ष मानसिक तौर पर कितना खतरनाक है इसका अंदाजा कई स्तरों 
पर मौजूद है। पहली बार कश्मीर विश्वविद्यालय में एक दर्जन से ज्यादा कॉरपोरेट 
कंपनियों ने नौकरी का कैंप लगाया। इनमें विप्रो, एचडीएफसी, नोकिया, बजाज 
अलाएंस, आईसीआईसीआई जैसी प्रमुख कंपनियाँ भी थीं। आवेदकों में चार सौ 
से ज्यादा छात्र-छात्राएं थे। लेकिन साठ फीसद ने साफ कहा कि वे कश्मीर से 
बाहर नहीं जा सकते। क्यों का जवाब भी सीधा था। नौकरी के लिए जाएँगे, लेकिन 
आतंकवादी के तमगे, लेकिन आतंकवादी के तमगे के साथ लौटेंगे । 

ख़ास बात यह है भी है कि दिल्‍्ली-मुंबई-बंगलूर और गुजरात को लेकर 
किसी छात्र ने जाने की रुचि दिखाई। हालाँकि तमाम कॉरपोरेट कंपनियों ने माना 
कि कश्मीर का बाजार उनके लिए किसी महानगरीय बाजार से कम नहीं है। 
लेकिन घाटी का समाज जिन परिस्थितियों को जी रहा है बह न तो महानगरीय 
जीवन है न ही कॉरपोरेट कल्चर के अनुकूल । उसकी संवेदना को न सरकार समझ 
रही है, न ही हुर्रियत या जेहाद का समर्थन करने वाले। 

इकतीस मई को मेडिकल रिप्रेजेंटेटिब इरा ने सफादल ब्रिज से झेलम नदी 
में कूद कर जान दे दी। कॉरपोरेट कम्पनी की नौकरी उसके पास थी। जिस 
मुख्यधारा से कश्मीर को सरकार जोड़ना चाह रही है, इरा उसमें शामिल थी। 
अनंतनाग के तरीगाम में रहने वाली बाईस साल की रिफत निराशा का शिकार 
रही। परिवार वालों के लिए यह अचंभे की बात है कि बेटी ने जान कैसे दे दी। 
भारत ही नहीं दुनिया में सबसे कम आत्महत्या वाली जगहों में कश्मीर एक है। 
एक लाख में महज दशमलव पाँच फीसद। लेकिन बीते पाँच साल में कश्मीर 
अंदर से कितना सुलग रहा होगा इसका अंदाजा आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं 
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से लगाया जा सकता है। 989 से 200। तक समूची घाटी में आत्महत्या के 
सवा सौ मामले दर्ज किए गए। लेकिन 2007 से अप्रैल 2008 के बीच छह सौ 
सत्तर से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की। पंद्रह सौ से ज्यादा मामले पुलिस ने 
दर्ज किए। 

बीते दो साल में उदारवादी अर्थव्यवस्था का चेहरा घाटी में दिखाते हुए 
सरकार युवा तबके को जोड़ना चाह रही है। पर इसी दौर में युवाओं में आत्महत्या 
का ऐसा सिलसिला फूटा है जो आतंकवाद से कहीं ज्यादा आतंकित करने वाला 
है। 988 में यासिन मलिक ने जिस उम्र में बंदूक उठाई थी उसी उम्र के सवा 
सौ युवाओं ने पिछले साल आत्महत्या कर ली। दो दशक पहले सिर्फ सौ युवाओं 
को हाथों में बंदूक थमा कर यासिन मलिक कश्मीर को आजादी की लकीर खींचना 
चाहता था। दो दशक बाद इसी उम्र के युवाओं को नौकरी-सुविधा बाजार की 
चकाचौंध दिखा कर सरकार आजादी का सोच मिटाना चाहती है। 

दो दशक पहले कुछ सफलता यासिन को मिली थी। रुबैया सईद के अपहरण 
के बाद बंदूक की नोक पर आजादी तो नहीं, लेकिन राजनीतिक सौदेबाजी की 
जमीन यासिन मलिक ने जरूर बना ली। अब कुछ सफलता सरकार को मिली 
है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से लाख गुना बेहतर जीवन घाटी का है जिसे 
अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सरकार भी उठाने से नहीं चूकती और पाकिस्तान से भी इस 
आसरे सौदेबाजी करती है कि इस पार के कश्मीर में ज्यादा चकाचौंध है बनिस्बत 
उस पार के कश्मीर के | लेकिन बहुसंख्य कश्मीरियों का दर्द, उनकी त्रासदी गहराती 
जा रही है। 


गरीबी या घरेलू हिंसा से हट कर चकाचौंध और प्रतिद्वंद्विता के सोच को कश्मीरी 
लड़कियों की आत्महत्या से जोड़ कर मनोचिकित्सक देख रहे हैं । जो जीवन और 
परिवेश परिवार और समाज का है उसमें मुख्य धारा और कट्टरपंथ का टकराव 
कहीं भी कश्मीरी लड़कियों को खुली हवा नहीं दे पा रहा है जिससे जीने में 
घुटन बढ़ी है और यह आत्महत्या की बड़ी वजह हो चली है, इससे मनोचिकित्सक 
इंकार नहीं कर रहे हैं। 

मुख्यधारा के सरकारी सोच ने उन घावों को भी उभारा है जिस पर वक़्त 
ने मरहम लगाया था। सेना और कश्मीरियों के बीच संवाद बनाने के लिए सेना 
को प्राइवेट जमीन छोड्ने को कहा गया है जिस पर सेवा ने दो दशकों से आतंकवाद 
से लड़ने के नाम पर कब्जा कर रखा था। घाटी में करीब पंद्रह हजार हेक्टेयर 
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जमीन पर सेना का कब्जा है। चूँकि यह जमीन ज्यादातर व्यापारियों की है इसलिए 
उनकी लॉबी को तो सफलता मिल गई, लेकिन इन दो दशकों में आतंकवादियों 
ने सेना से मुठभेड़ के लिए जिस भी घर या दुकान में आश्रय लिया उसकी हालत 
जस की तस है। 


कश्मीर घाटी के करीब चार सौ परिवार ऐसे हैं जिनके घर आतंकवादियों और 
सेना की आपसी मुठभेड़ में तहस-नहस हो गए। वे घर सुनसान-बियाबान पड़े 
हैं। घर का मालिक अपने ही घर में जा नहीं सकता। मुआवजा कभी मिला नहीं, 
उलटे यह सवाल आज भी पूछा जाता है कि आतंकवादी आप ही के घर में क्यों 
घुसे। हर हफ्ते पुलिस थाने में हाजिरी देने का सिलसिला आज भी बरकरार है। 
किसी गांव में किसी की दुकान अगर आतंकवादी हिंसा की चपेट में आ गई तो 
उसकी रोजी-रोटी तत्काल से बंद। 

कोई वैकल्पिक व्यवस्था इन एकाकी परिवारों को नहीं है। मॉल की तर्ज 
पर घाटी में शापिंग कांप्लेक्स बन जरूर रहे हैं, लेकिन उनमें ऐसे कश्मीरियों के 
लिए जगह नहीं है जो कभी आतंकवादी हिंसा की चपेट में चाहे-अनचाहे आ 
गए हों। इस त्रासदी ने परिवारों को तोड़ा है। इन परिवारों के परिवेश में बड़ी हुई 
नई पीढ़ी का आक्रोश दोहरा है। एक तरफ हक के लिए यह पीढ़ी संघर्ष करने 
को तैयार है, दूसरी तरफ शांति प्रक्रिया में उसकी हर पहल को सरकार खारिज 
करते हुए नई बाजार अर्थव्यवस्था में उसे शामिल करना चाहती है। परिवार की 
त्रासदी और बाज़ार की चकाचौंध के द्वंद्र का सबसे बुरा असर लड़कियों पर पड़ा 
है। संवेदनाएँ टूटी हैं। भरोसा उठा है। आत्महत्या की बड़ी वजह यह भी है। 

दरअसल, मानसिक त्रासदी यहीं नहीं थमती। जिस परिवार का लड़का या 
लड़की कश्मीर से बाहर कहीं पढ़ या नौकरी कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी 
थाने और सेना-कैंप को देनी पड़ती है। और अगर देश के उस इलाक़े में कोई 
आतंकवादी घटना घट गई तो सेना के बूट और बंदूक के कुंदे सबसे पहले दरवाजा 
खटखटा कर यही सवाल करते हैं कि कहीं आतंकवादी घटना के पीछे उनका 
बेटा या बेटी तो नहीं है। 
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माओवाद की बहस 


तेरह फरवरी 200 को दिल्ली में नेपाल के माओवादियों के समर्थन में भारत 
के कुछ सामाजिक कार्यकर्त्ता भी जुटे। अखिल भारतीय नेपाली एकता समाज को 
अगुआई में दिल्‍ली के फिरोजशाह कोटला मैदान से जुलूस निकलना था जो नेपाली 
दूतावास पर धरने में तब्दील हो जात। राजशाही के खिलाफ दूतावास के सामने 
धरना देते हुए राजदूत को ज्ञापन देकर इस धरना-प्रदर्शन को ख़त्म होना था। लेकिन 
नेपाल की राजशाही सरकार के अनुरोध पर गृह मंत्रालय ने पुलिस को प्रदर्शन 
पर तत्काल रोक लगाने को कहा। सात साल पहले नेपाल में माओवादी आतंकवाद 
के पर्याय थे और वहां राजशाही कभी ख़त्म हो सकती है, यह किसी ने सोचा 
भी नहीं था। इसलिए भारत सरकार हरकत में आई। जो भी धरना-प्रदर्शन में 
शामिल हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। भारत के सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी 
माओवादी करार देते हुए उन पर कई धाराएँ लगा दी गईं। 

नेपाल में राजशाही ख़त्म हो गई और लोकतांत्रिक तरीके से माओवादी चुन 
कर सत्ता में आ गए। वहाँ माओवादियों के खिलाफ जितने भी मुकदमे चल रहे 
थे उन्हें ख़त्म करने के आदेश दिए जा चुके हैं। साठ से सत्तर फीसद मामले खत्म 
किए भी जा चुके हैं। लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में नेपाल के माओवादियों 
के समर्थन का मामला सात साल बाद भी (दिल्ली की तीस हजारी अदालत में) 
चल रहा है। एक दौर में 'आमुख' पत्रिका के संपादक कंचन कुमार, जेएनयू के 
छात्र सुरेंद्र कुमार पांडे सरीखे कई सामाजिक कार्यकर्ताओं पर नेपाल के माओवादियों 
के समर्थन का ठप्पा लगा। देश के लिए इन्हें खतरनाक माना गया। सुरेंद्र कुमार 
को तो पुलिस, सीआरपीएफ ने बंदूक के बट से मारा था। निशान-दर्द अब भी 
हैं। आठ साल पहले पुलिस उन्हें इलाज के लिए भी ले गई। लेकिन अदालत 
पहुँचे मामले में पुलिस ने इसका जिक्र नहीं किया। अदालत के सामने सुनवाई 
आज तक शुरू नहीं हो पाई। लेकिन इन सात सालों में हर तारीख़ पर सभी 
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आरोपियों को तीस हजारी अदालत में पहुँचना जरूर होता है। इस साल मई के 
पहले हफ्ते में भी तारीख़ थी, लेकिन बिना सुनवाई यह तारीख़ बारह अक्तूबर 
तक टल गई। इन सब के बीच नेपाल के माओवादियों के भारत के माओवादियों 
को सलाह देते बयान भी बार-बार आए जिनमें हथियार रख कर मुख्यधारा की 
राजनीति करने की नसीहत दी गई है। 

दूसरी तरफ, भारत के माओवादियों ने नेपाल की नई सत्ता के सामने कुछ 
सवाल रखे हैं । मसलन, लोकतांत्रिक तरीके से शासन के अलावा भारत के साथ 
सि तरह के वैदेशिक सम्बन्ध हों। भारत में माओवादी होने के आरोप में जो मामले 
सरकार चला रही है, क्या प्रचंड सरकार उन्हें समाप्त करने के लिए भारत पर 
दबाव बना सकती है। माओवादी आंदोलन को अगर संसदीय राजनीति आंतरिक 
सुरक्षा से जोड़ कर देख रही है, इसे सिर्फ कानून-व्यवस्था का मामला मान रही 
है तो मुख्यधारा की राजनीति का मतलब क्या है, खासकर तब जब नेपाल के 
कम्युनिस्ट बीते सात साल के दौरान भारत की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों 
में संसदीय रजानीति को ही सबसे बड़ा अपराधी मानते रहे, जो आपसी बातचीत 
में दर्ज भी है। 

माओवादियों को लेकर केंद्र सरकार को समर्थन देने वाले वामपंथियों के 
नजरिए पर भी सवाल उठाया गया है कि पहली बार कोलकाता की अदालत में 
एक माओवादी का चेहरा ढक कर इस तरह पेश किया गया जैसे वह बड़ा अपराधी 
हो। ऐसे में वामपंथी भी अगर अपराधी और आंदोलनकारी में कोई अंतर नहीं 
मानते तो इस पर नेपाली कम्युनिस्ट क्या सोचते हैं यह साफ़ होना चाहिए। 


महत्त्वपूर्ण यह भी है कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनमें पश्चिम बंगाल की 
वामपंथी सरकार के कामकाज पर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की राय 
जानने की कोशिश भी की जा रही है और यह समझाने का प्रयास भी किया 
जा रहा है कि नंदीग्राम और सिंगुर जैसे मुद्दों को लेकर उसका सोचना क्या है। 

बुद्धदेव सरकार के दौर में आर्थिक सुधार की हवा में जिस तरह बहुसंख्य 
तबके के खिलाफ खुला नारा माकपा लगा रही है उस पर प्रचंड सरकार का रुख 
जानने की कोशिश माओवादी यह कहते हुए कर रहे हैं कि अभी आप क्या निर्णय 
ले रहे हैं यज जानने का कुछ वक़्त अपने आपको दीजिए। जल्दबाजी का निर्णय 
आपको भी उसी सुधारवादी समझ की दिशा में ले जाएगा जहाँ चीन जा चुका 
है। हालाँकि प्रचंड ने चीन को दक्षिणपंथी करार देते हुए उस पर वामपंथी लीक 
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से भटकने का आरोप लगाया है। लेकिन सत्ता में आने से पहले जो भी संवाद 
भारत और नेपाल के माओवादियों के बीच आपस में राजनीतिक व्यवसा को लेकर 
पहले होता रहा, उसके मद्देनजर किस तरह का परिवर्तन नेपाल में देखा जा रहा 
है खासकर किसान-मजदूर के सवाल पर, यह जानने की कोशिश की गई है। 


इसमें दो मत नहीं कि नेपाल में माओवादियों के सत्ता में आने से ठीक पहले 
वहाँ की परिस्थितियों और भारत की संसदीय लोकतांत्रिक चुनावी व्यवस्था में 
जमीन-आसमान का अंतर है। लेकिन नेपाल और भारत में माओवादी बीते सात 
सालों में जिस तरह संघर्ष करते रहे उसमें एक तरह का तालमेल ज़रूर है। दोनों 
देशों के माओवादियों ने इन वर्षों में दो रणनीतियाँ एक जैसी बनाईं। रणनीति बनाने 
के सिलसिले में दोनों देशों के माओवादी आपस में मिलते रहे इसकी रिपोर्ट भी 
गृह मंत्रालय के पास है। 2004 में जब आंध्र प्रदेश के पीपुल्स वार ग्रुप और बिहार 
के एमसीसी यानी माओवादी कम्युनिटी सेंटर के बीच गठबंधन हुआ तो गृह 
मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि इस गठबंधन के पीछे नेपाल के माओवादियों 
की भूमिका ही सबसे असरकारक रही। 

पहली रणनीति माओवादियों की यही रही कि अतिवाम की ऊर्जा आपसी 
संघर्ष में कमजोर न हो जाए। इसलिए नेपाल में राजशाही से बचने के लिए जब 
बिहार ही नेपाली माओवादियों का सबसे बड़ा अड्डा था, उस वक़्त एमसीसी 
की खासी मदद भी उन्हें मिली। नेपाल के माओवादियों को एमसीसी के माक 
करने के तरीके बहुत भाए। उसी दौर में दूसरी समझ भी दोनों देशों के माओवादियों 
के बीच बनी जिसमें कब्जे के लिए देश को तीन हिस्सों में बाँटने की रणनीति 
अपनाई गई। इसके तहत छापामार क्षेत्र, प्रचार क्षेत्र, मुख्य क्षेत्र में प्रभावित इलाकों 
को बाँटा गया। 

नेपाल के माओवादियों ने यह ट्रेनिंग एमसीसी और पीपुल्स वार से अलग- 
अलग तरीके से ली। ख़ास बात यह है कि भारत में माओवादी जो प्रयास कर 
रहे थे और जिन प्रयासों के लिए नेपाली माओवादी सिद्धांत रूप में बतला रहे 
थे उन्हें जमीन पर अमली जामा नेपाल में ही अपनाया गया या कहें सफल तरीके 
से राजनीतिक आवरण दिया जा सका। नेपाल की जमीन भारत के माओवाद 
प्रभावित इलाक़े से कम है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक तौर पर दोनों जगहों 
की परिस्थितियों में कोई ख़ास फर्क़ नहीं है। इसलिए नेपाल की लोकतांत्रिक क्रांति 
के बाद माओवादियों के संघर्ष के जा पर्चे बाहर आ रहे हैं उन्हें भारतीय परिप्रेक्ष्य 
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में देखना माओवादियों के तौर-तरीकों को समझने जैसा है। 

नेपाल में माओवादियों में मुख्य क्षेत्र उसे बनाया जहाँ उनका प्रभाव नहीं 
था, लेकिन प्रभाव में लाने को प्रक्रिया शुरू हो गई थी। वहीं प्रचार क्षेत्र वह इलाक़ा 
था जो शहरी था, जहां सरकारी सत्ता मजबूत थी। यहाँ नेपाली माओवादियों ने 
दोहरे स्तर पर काम शुरू किया। एक तरफ जनसमस्याओं को उठाते हुए जन 
गतिविधियों को बढ़ाया और राजनीतिक शिक्षा में तेजी लाए। वहीं दूसरी तरफ 
देहाती इलाक़ों में संघर्ष चल रहा था उसके प्रति मध्य वर्ग में समर्थन जुटाना था। 
जबकि छापामार क्षेत्र में पुलिस की मौजूदगी में काम के तरीकों को सीधे सशस्त 
प्रतिरोध का बनाया। अगर इन तौर-तरीकों को भारत के माओवादियों के बीच रख 
कर देखें तो आंध्र से बिहार तक कमोबेश वैसी ही स्थिति नजर आएगी। लेकिन 
महत्त्वपूर्ण सवाल दूसरा है। 


सात साल पहले, नेपाल में माओवादियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सेना 
की मदद लेनी चाहिए इसे भारत और अमेरिका ही नहीं कह रहे थे, बल्कि नेपाल 
के वे सत्ताधारी दल भी इस पर जोर डाल रहे थे जो ख़ुद को लोकतांत्रिक पहले 
भी मानते थे और संसदीय राजनीति के घेरे 


को लोकतांत्रिक पहले भी मानते थे और संसदीय राजनीति के घेरे में जिन्हें आज 
भी लोकतांत्रिक माना जाता है। लेकिन एक जून 200 के हादसे के पहले यानी 
शाही परिवार के अधिकतर सदस्यों के मारे जाने से पूर्व तक महाराजा बीरेंद्र 
छापामारों के खिलाफ सेना की तैनाती के खिलाफ थे, जिस वजह से राजशाही 
और संसदीय दलों में टकराव चरम पर था। 200 में ही प्रधानमंत्री कोइराला को 
इस वजह से इस्तीफा देना पड़ा और शेरबहादुर देउबा प्रधानमंत्री बने तो सैनिक 
कार्रवाई के बदले बातचीत का न्योता ही माओवादियों को दिया गया। 


उस दौर के बाद नेपाल में जो भी राजीतिक उथल-पुथल हुई, लेकिन भारत में 
क्या परिवर्तन प्रचंड देख रहे हैं, यह सवाल माओवादी उठा रहे हैं। खासकर यहां 
संसदीय राजनीति में वामपंथी किस भूमिकामें हैं और इस भूमिका को लेकर नेपाल 
की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) कया सोचती है। भारत के सत्तर फीसद लोगों 
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की माली हालत क्या है, और सरकार जब वामदलों के भरोसे चल रही है तो 
मौजूदा आर्थिक नीतियों के असल जिम्मेदार नेपाल के कम्युनिस्ट किसे मानते हैं। 
हालाँकि यह बहस भारत के माओवादी आपस में भी कर रहे हैं। 

सात साल पहले इक्कीस नवंबर 200] को नेकपा (माओवादी) के शीर्ष 
नेता प्रचंड ने देउबा सरकार से बातचीत यह कहते हुए तोड़ी थी कि जब राजतंत्र 
की समाप्ति और गणराज्य की स्थापना पर सहमति नहीं है और अंतरिम सरकार 
के गठन और एक नए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का चुनाव ही 
नहीं हो रहा है तो बातचीत किस काम की। इसके बाद छापामारों ने पचहत्तर 
में से बीस जिला मुख्यालयों पर हमला बोल दिया। यह तरीका एनटी रामराव 
के दौर में पीपुल्स वार ने आंध्र प्रदेश में हर बातचीत टूटने के बाद अपनाया था। 
यानी नेपाल और भारत के माओवाद प्रभावित इलाकों में स्थिति कमोबेश एक- 
सी है। जबकि सात साल पहले के नेपाल के मुद्दे पर भारत में अब भी सामाजिक 
कार्यकर्ताओं पर मुकदमे चल रहे हैं और उन्हें माओवादी मान कर अपराधी की 
तरह देखा जा रहा है। 
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अब माओवादी क्या करें 


नेपाल में माओवादियों के सत्ता में आने से भारत के माओवादियों को लेकर यह 
सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या मुख्यधारा की राजनीति में उनकी शिरकत होगी? 
इस सवाल को संसदीय राजनीति में शरीक वामपंथी कहीं ज्यादा पुरजोर तरीके 
से उठा रहे हैं कि नेपाल में प्रयोग सफल हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं। 
लेकिन भारत में माओवादियों की बिसात क्या है। पश्चिम बंगाल में माओवादी- 
लेनिनवादी राजनीति ने सत्तर के दशक में कांग्रेस को उखाड़ फेंका। लेकिन सत्ता 
में आने के तीन दशक बाद माओवाद-लेनिनवाद का नाम लेने वाली राजनीति 
और कांग्रेस के बीच जिस तरह भेद ख़त्म होता गया उसमें माओवाद को दुबारा 
जीवित करना अब कहीं ज्यादा मुश्किल है। हालाँकि सत्ता पर काबिज वामपंथियों 
ने अपनी पहल से जिन दो सवालों को पैदा कर दिया है उन्हीं का जवाब देने 
में माओवादियों की वर्तमान पीढ़ी खप जाएगी। पहला सवाल है संसदीय राजनीति 
में शामिल होने का मतलब है संसदीय धारा में ही बहना। यानी सत्ता की राजनीति 
बतौर हथियार इस्तेमाल करने की नीति पर वामपंथियों की पहल ने सवालिया 
निशान लगा दिया है। 

कांग्रेस-भाजपा की आर्थिक नीति से हट कर कोई मॉडल वामपंथियों के 
पास लागू करने या कराने के लिए नहीं है। जाति की राजनीति करने वाले क्षेत्रीय 
दलों से समझौता किए कौर वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मायने नहीं रखता! एक लिहाज 
से माओवादियों की दिशा मुख्यधारा की राजनीति करने पर कया हो सकती है 
यह भाकपा-माकपा-फारवर्ड ब्लाक आरएसपी से लेकर भाकपा (माले लिबरेशन) 
तक की राजनीति में जतलाने का प्रयास खुल कर संसदीय राजनीति के तौर-तरीकों 
ने दूसरा संकट समाज के भीतर पैदा कर दिया है। 

अचानक राजनीतिक शूनयता समूची संसदीय राजनीति में गहराई है। 
दक्षिण-वाम का संघर्ष पहले कम से कम एक तबके में विकल्प का सोच जगाए 
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रखता था। लेकिन बीते एक दशक के दौरान जिस तरह धीरे-धीरे राजनीतिक दलों 
के गठबंधन से शुरू हुई राजनीति ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना कर सत्ता चलाने 
का अनूठा प्रयोग किया उसने मुख्यधारा की राजनीति में विकल्प का सोच ख़त्म 
कर दिया। 

समाजशास्त्रियों की राय भारतीय समाज में वामपंथियों के आगे बढ़ने को 
लेकर हमेशा यह रही है कि युवा मन व्यवस्था के खिलाफ होता है। इसका लाभ 
वामपंथियों को न सिर्फ अपनी राजनीति साधने में मिला है, बल्कि एक बड़ा कैडर 
बिना किसी मेहनत के उनके साथ हमेशा अपनी संतुष्टि के लिए जुड़ता रहता 
है। जाहिर है, व्यवस्था के खिलाफ युवा मन की मौत वामपंथियों की राजनीति 
बदलने से हो चुकी है। इसीलिए जिसे मुख्यधारा की राजनीति कहा जाता है, 
उसे खारिज करने से ही माओवादियों का राजनीतिक प्रशिक्षण शुरू होता है। यानी 
सत्तर के दशक के माओवाद को आज के माओवाद से जोड़कर बतौर विचारधारा 
तो देखा जा सकता है, लेकिन राजनीतिक विकल्प के तरीके खोजने की मशक्कत 
किसी स्तर पर दिखाई नहीं देती है। 


यहाँ सवाल यह नहीं है कि ऐसे में हिंसक राजनीति का चेहरा उभरता है, जो 
आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। अगर इस हिंसा को भी मुख्यधारा की राजनीति 
के समांतर रख कर देखें तो संसदीय राजनीति में दलों के आपसी टकराव में जितनी 
हत्याएं बीते पचास साल में हुई हैं उसके महज दस फीसद लोग ही माओवादी 
हिंसा में मारे गए हैं। इतना ही नहीं, मुख्यधारा की राजनीति में अगर पंचायत 
चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक राजनीतिक दलों की आपसी हिंसा को ही 
देखें तो बीते तीन दशक में चालीस हज़ार से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए 
हैं। जबकि इस दौर में माओवादी हिंसा का आँकड़ा दस हजार से भी कम का 
है। 

इंकार इससे भी नहीं किया जा सकता कि बीते दस साल में राजग और 
यूपीए की सरकारें जिस आर्थिक सुधारवाद को लेकर आईं उसने मुख्यधारा की 
राजनीति पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। क्योंकि इस सुधार प्रक्रिया में तकरीबन 
हर दक्षिण-वाम ने शिरकत की है। और लागू होने के बाद अब भी कोई राजीतिक 
दल यह कहने की स्थिति में नहीं है कि वह ठीक कर रहा है। इसका मतलब 
है मुख्यधारा की राजनीति विकल्प न होने की वजह से अपने आपको बनाए हुए 
है। तब यहां सवाल माओवादियों को लेकर आ सकता है कि वे विकल्प दे पाने 
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की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए हिंसा के जरिए अपनी पैठ बनाए हुए हैं। 

लेकिन भारत की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों में माओवादियों 
के जरिए विकल्प की बात सोचना रूमानियम के अलावा फिलहाल और कुछ हो 
नहीं सकता। मुख्यधारा को राजनीति अपने आप को बनाए रखने के लिए अपने 
अंर्विरोध को ही कैसे अपना हथियार बना कर काम कर रही है यह समझना 
जरूरी है। यह सवाल बार-बार उठता है कि माओवादी पिछड़े इलाक़ों को अपना 
प्रभाव क्षेत्र बनाते हैं और विकास की धारा वहाँ तक न पहुँचे इसके लिए हिंसा 
का रास्ता अख्तियार करते हैं। 

नक्सली पैर न फैलाएँ इसके लिए बीते दो दशक में किसी भी राज्य से 
ज्यादा बजट महाराष्ट्र का रहा है। जिस समय राज्य के मुख्यमंत्री शरद पवार थे 
तभी आधुनिकतम हथियार पुलिस को उपलब्ध कराने में सरकार में सहमति बनी। 
उसके बाद शिवसेवना भाजपा की सरकार के दौरान भी माओवादियों से निपटने 
के लिए ज्यादा ख़र्च किया जाता रहा। 

दूसरों राज्यों के तो पिछड़ इलाक़ों में माओवादियों की शिरकत हुई, लेकिन 
महाराष्ट्र में विदर्भ के चंद्रपुर और गढ्चिरोली में पहले देश के दस शीर्ष उद्योगपति 
पहुँचे, फिर नक्सली। विकास की लकीर अगर सड़क के जरिए खींची जाती है 
तो गढ्चिरोली में सरकार ने इतनी शानदार सड़कें बनाई हैं जहाँ हवाई जहाज भी 
उतर सकता है| बावजूद इसके गढ़चिरोली तेलंगाना के बाद माओवादियों का सबसे 
बड़ा गढ़ पिछले दो दशक से बना हुआ है। टाटा-बिड्ला-अंबानी से लेकर हर 
बड़े उद्योगपति का उद्योग यहाँ मुनाफा कमा रहा है। 


लेकिन मुख्यधारा की राजनीति का रुख ही इन इलाक़ों में यह तय कर देता है 
कि जैसे ही माओवादी मुख्यधारा की राजनीति में शिरकत करके विकल्प की बात 
कहे वैसे ही वह अपनी जमीन पर खारिज हो जाएगा। इसका राजनीतिक मिजाज 
महाराष्ट्र के विदर्भ में खुल कर उभरा है। 

दरअसल, आर्थिक सुधार या भूमंडलीकरण को जिस तरह मुख्यधारा की 
राजनीति ने आत्मसात किया है, उसमें हर उस मुद्दे पर उसकी खुली शिरकत भी 
हो रही है जिससे उसे खतरा लगता है। मुख्यधारा की इस राजनीति को उन मुद्दों 
पर बहस नहीं चाहिए जिन्हें वह अपनी सुनहरी अर्थव्यवस्था के दायरे में खलनायक 
माने हुए हैं। ऐसे में किसी भी मुद्दे पर उठती प्रतिक्रिया को माओवादी ठहरा कर, 
उसके खिलाफ कार्रवाई कर कानूनी रूप से मुख्यधारा को राजनीति जीत सकती 
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है। किसान आत्महत्या कर रहा है, विदर्भ में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएँ हुई हैं। 
अमरावती जिले में सिर्फ प्रधानमंत्री पैकेज के बाद 475 किसान आत्महत्या कर 
चुके हैं। 


अमरावती में ही एक देशभक्त युवा मन बनता है, जो किसानों के मुद्दे को नाटक 
के जरिए उठता है। भगत सिंह के राष्ट्रवाद का जिक्र नाटक मे करता है। उस 
पर तत्काल रोक लगा दी जाती है। दस सदस्यों को नागपुर जेल में बंद कर दिया 
जाता है। इस संगठन से जुड़े सुनील भेलके और कंचन, जो पति-पत्नि भी हैं, 
पर आरोप लगाया जाता है कि उनके सम्बन्ध माओवादियों से हैं। कंचन राष्ट्रीय 
नाट्य विद्यालय में दाखिले के लिए अब आइंस्टीन पर एक नाटक की तैयारी कर 
रही थीं तब स्थानीय पुलिस प्रशासन ने यह कहते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया 
कि आइंस्टीन कोई माओवादी है, जिस पर कंचन नाटक कर समाज में नक्सलवाद 
फैलाना चाहती है। सुनील और कंचन समेत इस ग्रुप के सभी दस लोग पिछले 
तीन महीने से कैद हैं। 

अनिल ममहानी पिछले सात महीनों से नागपुर जेल में बंद है। वह कोल्हापुर 
का है। छोटा-माटा प्रकाशक है। एसएफआई से छात्र जीवन में जुड़ा रहा अनिल 
दशहरा के वक़्त दलित और वामपंथी संघर्ष से जुड़ी किताबें लेकर आंबेडकर दीक्षा 
भूमि में बेचने आ रहा था। पुलिस ने पकड़ा। किताबों को नक्सली साहित्य 
ठहराया। माओवादियों को हिमायती बता कर बंद कर दिया। नरेश बसोड़ पर 
खैरलांजी कांड के बाद आंदोलन चलाने में नक्सलियों से सहयोग लेने का आरोप 
है। 

गौरतलब है कि जिन्होंने खैरलांजी कांड को अंजाम दिया वे छूट चुके हैं, 
लेकिन न्याय की गुहार लगाने वाले नरेश और घनेंद्र जेल में हैं। मल्लेश की त्रासदी 
कहीं ज्यादा दर्दनाक है। उसे अदालत न पिछले छह महीनों में दो बार जमानत 
दी, लेकिन जेल के दरवाजे पर ही नागपुर पुलिस ने दोनों बार किसी दूसरे मामले 
में फिर पकड़ कर बंद कर दिया। एक अप्रैल को तो पुलिस वकील से बचने 
के लिए सादी वर्दी में जेल में पहुँच गई और जमानत पर छूटते ही माओवादियों 
के हितायती होने का एक नया मामला जड़ दिया। 

अरुण और मनीष का मामला तो सेज से जुड़ा है। सेज में सरकार किसानों 
से जमीन लेकर विकास करना चाहती है, लेकिन अरुण और मनीष किसानों को 
भड़का रहे हैं इसलिए दोनों नक्सली हैं! पिछले छह महीनों से ये दोनों भी नागपुर 
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जेल में हैं। हालाँकि पहली बार नागपुर जेल में बंद इन पंद्रह कैदियों ने भूख 
हड्ताल कर दी। भूख हड्ताल पर बैठे इन कैदियों का बायोडाटा भी निराला है। 
धानेंद्र भुरे, नरेश बसोड और रामू सलामे ग्रेजुएट हैं। सरकारी नौकरी करते हुए 
व्यवस्था सुधारना चाहते हैं। संजय मडावी, फगुलाल मडावी और राउजी तुलावी 
दलित आदिवासी हैं | बाबासाहेब आंबेडकर की राह पर चलना चाहते हैं। इसके 
लिए शिक्षा हासिल करना ही उन्हें महँगा पड़ गया। लता प्रकाश गउडा तो गाँव 
में स्कूल चाहतीं हैं जिससे वहाँ के बच्चे पढ़कर आगे की दुनिया समझ सकें। 
लेकिन शिक्षा का मतलब पुलिस प्रशासन ने उसके लिए माओवादी होना बना दिया। 

यह फेहरिस्त खासी लंबी होगी। इसमें सबसे ज्यादा गौर करने की बात 
यह है कि पुलिस प्रशासन किसी तरह आंतरिक सुरक्षा के सवाल को देख रहा 
है । ' आर्थिक सुधार' से जो परेशानियाँ समाज के भीतर जन्म ले रही हैं उन पर 
किसी तरह का कोई विरोध या प्रतिक्रिया राज्य सहन नहीं कर पा रहा है। क्या 
वाकई दो व्यवस्थाएँ देश में चल रही हैं जिनमें संसदीय राजनीति कैसे मुख्यधारा 
की राजनीति बनाए रखी जा सके सारे प्रयास इसी दिशा में हो रहे हैं। दूसरी तरफ 
जीने के हक के सवाल को भी गैर-कानूनी ठहराने से राज्य हिचक नहीं रहा है। 


इसलिए सवाल यह नहीं है कि मुख्यधारा की राजनीति सिमट रही है या माओवाद 
पैर पसार रहा है। सवाल है जन भागीदारी कथित मुख्यधारा की राजनीति से दूर 
होती जा रही है, क्योंकि बेहतर भविष्य के जो सपने संसदीय राजनीति को लेकर 
पाले गए थे वे टूट चुके हैं। यह स्थिति समूचे समाज को किधर लिए जा रही 
है इसका अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि विकल्प का सुकून अपने विरोधियों 
को ठिकाने लगाने का सबसे बेहतरीन हथियार बनाया जा चुका है। 
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कांग्रेस की पाँच बाधाएँ 


आर्थिक नीतियों पर टिकी राजनीति समाज पर कितना जबरदस्त असर डाल रही 
है, यह किसानों की आत्महत्याओं और विकसित होते इंडिया के प्रति लालायित 
उस तबके को देखकर समझा जा सकता है जो नए भारत की ध्वनि में अपना 
सब कुछ गँवाकर भी सुकून पाने का भ्रम पाले है। कांग्रेस के भविष्य माने जाने 
वाले राहुल गांधी गाहे-बगाहे इसी भारत को समझने के लिए छत्तीसगढ़ से लेकर 
बुंदेलखंड तक में दलित की झोंपड़ी में रात गुजारते हैं। एक दिन राहुल अगर 
अमेठी में दलित के दर्द को सहलाते हैं तो अगली सुबह पुणे के आसमान में 
पैरा-ग्लाइडिंग कर चकाचौंध में खोई युवा पीढ़ी को फुसलाते भी हैं, लेकिन न 
उत्तर प्रदेश में और न ही कर्नाटक में दलित या युवा कांग्रेस के साथ जुडता है। 
दरअसल आर्थिक सुधार का जो खाका बनाया गया है उसका सामाजिक असर 
अब संसदीय राजनीति पर साफ-साफ़ दिखने लगा है। 

पिछले एक दशक में समाज पर जिस तेजी से धर्म और अर्थ ने असर डाला 
उसके राजनीति परिणामों ने जता दिया है कि इसकी उम्र खासी कम है। यानी 
सांप्रदायिकता का खेल जनभावना के खिलाफ है और आर्थिक सुधार तथा 
उदारीकरण की नीतियाँ सम-व्यवसथा के पक्ष में नहीं हैं। ये दो सीख तो चुनावी 
नतीजों ने राजनीतिक दलो को दे ही दी है। ऐसी नहीं है कि उदारवादी सोच 
सिर्फ कांग्रेस ने अपनाई है। भाजपा ने भी इसकी टेर लगाई थी, लेकिन असमान 
समाज को लकर राजनीतिक नीतियों की लगातार अनदेखी का असर संयोग से 
संप्रग के दौर में ही खुलकर सामने आया। सरकार ने इसका समाधान निकालने 
के बजाय हाथ खड़े कर दिए। ज़ाहिर है, अर्थव्यवस्था जब सीधे-सीधे समाज 
को तोड़ रही है और आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा से लेकर रोजगार व किसानों 
तक देश के सारे मुद्दों को अपनी चपेट में ले रही है तब चुनाव कांग्रेस के हक 
में कैसे जा सकता है? मनमोहन सिंह देश के नहीं, अर्थव्यवस्था के चेहरे हैं। 
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सोनिया को मनमोहन नीति या मनमोहन को आर्थिक नीति कांग्रेस के लिए 2009 
चुनाव के मद्देनजर पहला खतरा है। कांग्रेस के लिए दूसरा खतरा उस राजनीति 
का असर है, जिसकी गिरफ्त में कांग्रेसी पहले ही आ चुके हैं। आज राजनीति 
से ज्यादा महत्ता राजनीतिक दलाल की हो गई है। इसमें सबसे ज्यादा हुनरमंद 
भी वही हैं जो कभी दलों में तोड़-फोड़ कर कांग्रेस के लिए सत्ता की जमीन 
तैयार करते थे। इस नए हुनर ने नेताओं को यह भी सिखा दिया कि सत्ता किसी 
भी दल को रहे, लेकिन दलाली का हुनर उनकी महत्ता बनाए रखेगा। कांग्रेस 
का तीसरा संकट भाजपा को राजनीतिक मान्यता दिलाते जाना है। कांग्रेस नेता 
पृथ्वीराज सिंह चौहान ने कर्नाटक में हार की वजह पंथनिरपेक्ष वोटों का बँटवारा 
बताया। सवाल है कि जो 36 फीसदी वोट भाजपा को मिले क्या वे सांप्रदायिक 
हैं? दरअसल, वामपंथियों और बुद्धिजीवियों की एक जमात ने जिस तरह लंबे 
समय से भाजपा को फासीवाद का प्रतीक बताते हुए उसके खिलाफ शेष सभी 
दलों को कांग्रेस को अगुवाई में एकजुट करने को मुहिम चलाई उसने भाजपा को 
फायदा पहुँचाना शुरू किया। जिस तरह उसे हौवा बनाया गया उससे फासीवाद 
का खतरा दूर नहीं हुआ, उल्टे वोटों का ध्रुवीकरण भाजपा के पक्ष में होता चला 
गया। जनविरोधी आर्थिक नीतियों को लेकर कांग्रेस और वामपंथियों की नूरा-कुश्ती 
ने भाजपा को एक बड़ा आधार दे दिया। कांग्रेस इस हक़ीक़त से आँखें मूँदे है 
कि सेकुलरवादी राजनीति करने वाले सभी दल उसके साथ खड़े हैं, सत्ता में उन्हीं 
का गठबंधन है, फिर भी रोजी-रोटी की समस्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में 
सेकुलर वोट का बँटना सांप्रदायिकता का मुद्दा कैसे हो सकता है? अंतरविरोध 
की सीमा इतनी भर नहीं है, बल्कि एक तरफ राहुल गांधी इन्हीं मुद्दों को भारत 
खोज के जरिए उठाना चाह रहे हैं और दूसरी ओर सपा से यह कहकर हाथ मिलाया 
जा रहा है कि वह सेकुलर और समान सोच वाली पार्टी है। दरअसल, खतरा 
इसका ज्याद है कि वैशवीकरण और गलत नीतियों के कारण जो बेरोजगारी, 
कंगाली, विस्थापन और जीविका संकट पैदा हो रहा है, कहीं वह दूसरे फासीवाद 
को तो जन्म नहीं दे रहा? कांग्रेस के लिए चौथा संकट आर्थिक सुधार के दौर 
में आई राजनीतिक शून्यता है। कांग्रेस के साथ सटकर उसे अलग वैचारिक धरातल 
देने की वामपंथियों की भूमिका ख़त्म हो चली है। कांग्रेस इस सत्य को स्वीकार 
कर चुकी है कि सत्ता में आने के लिए उसे वामपंथियों का साथ चाहिए ही। 
बंगाल में सत्ता में आने के बाद वामपंथियों ने भूमि सुधार को पहल को थी, लेकिन 
अब जो भ्रष्टाचार बढ़ा है तो उसकी बड़ी वजह उसमें राजनीतिक दलों की सहमति 
है, जिसमें वामपंथी भी शामिल हैं । कांग्रेस का पाँचवां संकट उसकी अपनी विरासत 
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है। कांग्रेस ने अपनी प्रतिष्ठा आजादी के आंदोलन के दौराना बनाई थी। उसके 
कार्यों से लगता था कि वह राष्ट्रनिर्माण की कोई परियोजना चला रही है, पर 
आज के नेता दिन-रात राजनीतिक जोड़-तोड़ में लगे रहते हैं। इनका सौंदर्यबोध, 
राजनीति से इतर विषयों की जानकारी और दिलचस्पी नेहरू युग के नेताओं के 
मुकाबले तुच्छ लगती है। 

नेहरू युग के नेता अक्सर अपने विरोधियों को भी प्रशंसा प्राप्त कर लेते 
थे, लेकिन आज यह बात कल्नातीत लगती है। सहयोग और सामंजस्य की जगह 
टकराव राजनीति का नया मंत्र बन चुका है । सत्ता की आकांक्षा और आर्थिक लाभ 
की माँग उपलब्ध संसाधनी की तुलना में कहीं अधिक हो चुकी है। नेताओं के 
अंदर अपने-अपने जाति समूहों को लेकर होड़ आरंभ हो गई है। कांग्रेस के भीतर 
भी एक जाति की नुमाइंदगी करने वाले नेता को अपने समुदाय में ही कड़ी 
प्रतियोगिता करनी पड़ रही है। कांग्रेस भी जाति से उपजे नेताओं को नरजीह देने 
से नहीं चूकर रही। ऐसे में कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति और पार्टी के भीतर की 
राजनीति में इतना अंतर्विरोध हो चला है कि कांग्रेस के नेताओं को चाहकर भी 
कोई एक धागे में नहीं पिरो सकता। इन संकटों के बीच कांग्रेस को दुविधा यह 
भी है कि इस दौर में जनता का राजनीतिकरण कहीं तेजी से हुआ है। 
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सपा-कांग्रेस गठजोड़ में नहीं मायावती को काट 


समाज के हर तबके को जाति में बाँध कर सत्ता की सुविधाएँ बाँटने की राजनीति 
तमामा राजनीतिक दलों के समीकरण बिगाड़ सकती है, यह मंडल के दौर में 
भी नहीं सोचा गया। मायावती ने जिस तर्ज पर बहुजन की परिभाषा गढ़ी, सर्वजन 
को अपने अनुकूल बनाया, उसने राजनीति की परंपरागत सोच को भी झटके में 
खारिज कर दिया है। यह अचानक नहीं है कि हर राजनीतिक दल के सत्ता 
समीकरण के केंद्र में बीएसपी है। दरअसल मायावती ने मंडल के बाद इस 
राजनीतिक जमीन को परखा कि लालू या मुलायम सरीखे पिछड़े वर्ग के नेता 
एक ख़ास जाति पर निर्भर अवश्य हैं लेकिन वो अल्पसंख्यक या गरीब तबके 
को भी जोड़ रहे हैं, मगर जाति के घेरे में इन्हें लाने से बच भी रहे हैं। कांग्रेस- 
बीजेपी राष्ट्रवाद के आसरे ख़ुद को राष्ट्रीय दल बनाए हुए हैं। वामपंथी वर्गवाद 
की थ्योरी के आसरे राजनीतिक विकल्प की बात करते हैं। समाजवादी जाति- 
तोड़ो का नारा लगाने से नहीं चूकते, लेकिन कोई भी दल जातीय आधार को चुनाव 
के वक़्त खारिज करने को स्थिति में नहीं रहता। इसको बड़ी वजह भारतीय समाज 
के भीतर की वह प्रतिस्पर्धा है जो जातियों के टकराव से भी सामने आती है और 
सत्ता की सुविधाओं में बंदरबांट में ज्यादा-से-ज्यादा पाने की आकाँक्षा को पाले 
रहने से भी उभरती है। 

दरअसल मायावती जो राजनीतिक प्रयोग कर रही है और उससे आहत होकर 
अपनी जड़ें मजबूती से बनाए रखने के लिए कांग्रेस-सपा चाहे करीब आ रहे हों 
लेकिन माया प्रयोग पहली बार समाज के उस खुरदुरेपन को उभार रहा है जिसे 
संसदीय राजनीति ढकती रही। मंडल से पहले सत्ता और आर्थिक लाभ का संघर्ष 
सामाजिक श्रेणी क्रम में पहले से जमीं बड़ी जातियों तक ही सीमित था। वे तबका 
सवर्ण-संपन्न-प्रशिक्षित था। मंडल ने सत्ता से लाभ लेने की सोच पिछड़ी जातियों 
में पैदा की। आकांक्षा इस हद तक बढ़ी कि सत्ता में बने रहने के लिए नेतृत्व 
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को हहेड़ में फंसे नेताओं के लिए जरूरी हो गया कि वो दूसरी जातियों से 
अधिकाधिक गठजोड़ के जरिए महत्व हासिल करें, लेकिन इस प्रक्रिया ने जनता 
का भी राजनीतिकरण किया, जिसने नए नेतृत्व की जगह भी बनाई और जरूरत 
भी महसूस कराई। मायावती का असल राजनीतिक प्रयोग यहीं से शुरू होता है। 
उसने मंडल के आधार पर जातियों की राजनीति को ऊँची जातियों के घेरे में लाकर 
राजनीतिक सौदेबाजी का एक नया दायरा बनाया। अगर दलित या पिछड़े तबके 
की पहचान जातिगत आधार पर है तो मझौली और ऊँची जातियों को भी जातिगत 
समूह में ही बाँधकर यह समझाया कि इस आधार पर राजनीति की जाए तो हर्ज 
कया है। मायावती ने अपने घेरे में भी कई प्रयोग किए। बहुजन हिताय को भी 
जातिगत ढाँचे में बाँधा । बुद्ध ने कर्मकारों-मजदूरों-गरीबों-पीड़ितों को बहुजन शब्द 
से जोड़ा। अंबेडकर ने ब्राह्मणवाद शब्द का प्रयोग यह कहते हुए किया कि यह 
हर वर्ण-जाति में मौजूद है जिसे ख़त्म करना होगा। मायावती ने मनुवाद शब्द 
को बनाया, लेकिन उसे परिभाषित करने की जगह इसे सोच-मानसिकता से जोड़ 
दिया। कांशीराम ने अछूतों को स्वतंत्र राजनीतिक ताक़त के रूप में खड़ा करने 
के लिए संगठित किया। मायावती ने उन्हें कमजोर ताक़त करार देते हुए सैता में 
ज्यादा दखल का फार्मूला सर्वजन हिताय के जरिए निकाला। जो प्रयोग 
सांस्कृतिकरण के नाम पर भाजपा ऊँची जातियों को लेकर करना चाहती थी, उसे 
नए तरीके से बसपा ने कर दिया। चूँकि राजनीतिक मैदान में जातियों को 
बड़बोलापन हमेशा से रहा इसलिए समाज ने इसे भोगा भी। मायावती ने इसके 
लिए कोई अतिरिक्त कार्ड नहीं फेंका बल्कि दलित को संसदीय राजनीति में 
सौदेबाजी की सबसे बड़ी जाति के सामने इसी तरह बनने का सपना जगा दिया 
यानी संसदीय राजनीति में सत्ता ही सब कुछ है इसमें विपक्ष का कोई मतलब 
नहीं है-इसे ठसक के साथ मायावती के प्रयोग ने स्थापित किया। 

मुलायम या कांग्रेस-भाजपा जब भी सत्ता में आते हैं, उन्हें अपने समर्थन 
वाली जातियों के लिए नई आर्थिक व्यवस्था को जरूरत मुताबिक़ सुविधाओं को 
बंदरबाट करनी पड़ती है। रोजगार और मुनाफा पहुँचाने वाली स्कीम तक के घेरे 
में जातियाँ भी फँसती हैं। मसलन पुलिस भर्ती घोटाले में एक ही जाति के लोगों 
को भरमार थी, वहीं मायावती के सामने इस तरह के लाभ देने का संकेट दलितों 
को लेकर नहीं है, जिससे वह सत्ता में रहते हुए लाभ पहुँचाए और सत्ता हाथ 
से निकलते ही दलित समाज किसी घोटाले के घेरे में आ जाए। दरअसल नई 
अर्थव्यवस्था से भी दलित समाज को अभी तक विकास के खांचे में अलग रखा 
है, इसलिए भी मायावती का रास्ता आसान है। माया को रोजगार और विकास 
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का खांचा नहीं खींचना बल्कि मानसिक लड़ाई को ही जिलाए रखना है, जिसमें 
दलित उत्पीड़न का दौर जारी रहे यह भी जरूरी है। एससी-एसटी आयोग के 
मुताबिक़ बीते एक साल के मायावती शासन के दौर में उत्तर प्रदेश में दलित 
उत्पीड़न के मामलों में 25 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। जाहिर है कांग्रेस-भाजपा- 
सपा की राजनीति मझौली और अगड़ी जातियों को उकसाने से बाज आएगी नहीं 
और बसपा दलित उत्पीड़न को रोकने से ज्यादा इसे उभारने और इस मानसिकता 
को जिलाए रखने से चूकेगी नहीं क्योंकि दलित के सत्ता में आने का मतलब 
उत्पीड़न का बढ़ना भी है। 

मायावती की काट कांग्रेस-सपा गठबंधन से हो, ऐसा सोचना बचकानापन 
होगा क्योंकि यह सिर्फ मायावती की शैली ही नहीं है जो उन्हें अपने वोटरों से 
जोड़ती है, बल्कि पूरी एक नई तरह की व्यवस्था है, अपने वोटरों से जुड़ने को 
भी और उनसे संवाद की भी। यही वजह है कि मायावती कर्नाटक की सारी 
सीटों पर चुनाव का साहस दिखा रही हैं और इस आत्मविश्वास के साथ कि 
उन्हें दस फीसदी वोट तो मिल ही जाएँगे। राजनैतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि 
इतने बोट तो वे हासिल भी कर सकती हैं। यह काम कन्नड़ या अंग्रेजी न जानने 
वाले लालू यादव नहीं कर सकते। और मुलायम सिंह अगर करते भी हैं तो जंग 
खाए पुराने कन्नड़ नेता बंगारप्पा के भरोसे। मायावती का यही आत्मविश्वास है 
जिसके चलते भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियाँ उनसे दहशत खाती हैं और स्थानीय 
समीकरणों से बचाव के रास्ते तलाशती हैं। कांग्रेस और सपा अगर पास आने की 
कोशिश कर रहे हैं तो वह असल में ऐसा ही समीकरण गढ़ रहे हैं, लेकिन यह 
विनिंग कांबीनेशन नहीं है-न उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पिछले आँकड़ों 
के आधार पर और न देश में उभर रही नई राजनैतिक शैली के हिसाब से ही। 
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कया देशहित को लेकर ईमानदार हैं सांसद 


चौदहवीं लोकसभा के सांसदों की तस्वीर क्या हिंदुस्तान की तस्वीर से मेल खाती 
है। खास कर परमाणु करार को लेकर जब तमाम राजनीतिक दल और सांसद 
देशहित की दुहाई दे रहे हैं तो यह सवाल उठेगा ही कि देशहित का मतलब 
है क्या। जब डील को लेकर पक्ष या विपक्ष में वोट पड़ेंगे तो हर सांसद की व्याख्या 
यही होगी कि उसने सबसे पहले देश देखा है, स्वार्थ नहीं। यानी सरकार गिरे 
या बरकरार रहे जीत 'देशहित' की होनी है। जाहिर है कि देश को लेकर कई 
तस्वीर हर एक के जेहन में उतरती है। उसमें युवा भारत का सपना सबसे ऊपर 
है। लोकसभा कितना मेल खाती है देश से। भारत युवा है। वोटर के लिहाज 
से अगर युवा की उम्र 35 साल तक मान ली जाए तो देश में आधे से ज्यादा 
वोटर इस लिस्ट में आ जाएँगे। लेकिन संसद युवा नहीं है। पैंतिस साल के भीतर 
महज साढ़े छह फीसी सांसद ही आते हैं। उसमें भी सभी युवा विरासत और 
परिवारवाद की देन है। राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे हैं। सचिन पायलट 
पूर्व कांग्रेसी राजेश पायलट के बेटे हैं । मिलिंद देवड़ा, पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा 
के बेटे हैं। संदीप दीक्षित दिल्‍ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं। 
ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व कांग्रेसी माधवराव सिंधिया के बेटे हैं | प्रिया दत्त, सुनील 
दत्त की बेटी है। अखिलेश यादव, सपा अध्यक्ष मुलायत सिंह के बेटे हैं। नीरज 
शेखर, पूर्व कांग्रेसी जीतेंद्र प्रसाद के बेटे हैं। प्रिया दत्त, सुनील दत्त की बेटी हैं। 
उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं। अखिलेश यादव, सपा अध्यक्ष मुलायम 
सिंह के बेटे हैं । दरअसल, पूरी लोकसभा में सिर्फ अड़तिस सांसद ऐसे हैं जिनकी 
उम्र 35 से कम है। जबकि लोकसभा में 400 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जिनकी 
उम्र साठ से ज्यादा है। तकरीबन हर राजनीतिक दल की कमान किसी भी सरकारी 
नौकर के रिटायरमेंट से ज्यादा है। यानी 60 पार। ख़ास यह भी है कि अभी 
के पीएम मनमोहन सिंह की उम्र 76 है तो एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार 
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लालकृष्ण आडवाणी 80 पार हैं। जो पीएम बनना चाहते हैं, उनमें मुलायम 69 
के हैं, लालू यादव 60 के हैं, प्रणव मुखर्जी 73 के हैं। हाँ, मायावती की उम्र 
रिटायरमेंट की नहीं हुई है वह 52 साल की हैं। देश अगर नौकरशाही चला रही 
है और मनमोहन भी नौकरशाही से हटकर कुछ नहीं तो उसी पैमाने पर सांसदों 
को डील को लेकर सांसदों की ख़रीद-फरोख्त की सजा भी जुड़नी चाहिए। जाहिर 
है, यह नहीं जुड़ेगी। 4वीं लोकसभा में 400 सांसद ऐसे हैं जो ग्रेजुएट या पोस्ट 
ग्रेजुएट हैं । जाहिर है, डिग्री के लिहाज से लोकसभा उच्च शिक्षा प्राप्त है। लेकिन 
देश में शिक्षा का आलम अभी भी इतनी त्रासदीदायक है कि 7 करोड़ 50 लाख 
बच्चों को शिक्षा मिल ही नहीं पाती। एक प्राथमिक स्कूल खुले उससे 300 गुना 
ज्यादा कार निकी जिनकी कीमत दो लाख से ज्यादा है। लोकसभा में उच्च शिक्षा 
को लेकर सरकार ने कई निर्णय लिए जबकि देश का महज बाहर फीसदी ही 
उच्च शिक्षा के दायरे तक पहुँच पाता है। हालाँकि लोकसभा में करीब 40 सांसद 
ऐसे भी हैं जो महज मैट्रिक पास हैं । सबसे ज्यादा शिक्षित सांसद अरजेडी-बीजेडी 
और सीपीआई के हैं जबकि औसत के लिहाज से कम डिग्री लेने वाले बीजेपी- 
शिवसेना के हैं। देश में 5 करोड़ रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। 

देश के मौजूदा हालात में 70 करोड़ लोगों को बीस रुपए प्रतिदिन पर गुजारा 
करने पर मजबूर किए हुए हैं। इनकी नुमाइंदगी संसद के भीतर कौन कर रहा 
है। देश में प्रति व्यक्ति आय महज दो हज़ार सात सौ रुपए है। लेकिन सांसदों 
की औसत माली हालत एक करोड़ चौंसठ लाख की है इसमें भी अगर अनुसूचित 
जाति-जनजाति को निकाल दें तो यह हैसियत दो करोड़ रुपए पार कर जाती है। 
कांग्रेस का सांसद सबसे ज्यादा अमीर हैं। दस फीसदी कांग्रेसी सांसद के पास 
दस करोड़ से ज्यादा ही संपत्ति है। खेती की जमीन या गाँव में सबसे रईस हैसियत 
लालू यादव और मायावती के दल की है। संयोग से सबसे ज्यादा बदहाल राज्य 
बिहार-यूपी ही हैं। वहीं सबसे कम संपत्ति वाले सांसद सीपीआई-सीपीएम और 
बीजू जनता दल के हैं। लेकिन इन्हीं के राज्य में पूँजीवाद की वकालत होने लगी 
है। सबसे ज्यादा संपत्ति वाले सांसद पंजाब-महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश से आते हैं। 
यहाँ किसानों की माली हालत सबसे बदतर है। किसान आत्महत्या कर रहा है। 
पिछले दो लोकसभा चुनाव में सांसदों की आर्थिक हालत में सौ फीसदी से ज्यादा 
की वृद्धि हुई है, जबकि दो की माली हालत में सत्रह फीसदी की गिरावट आई 
है। लोकसभा में 37 मुस्लिम सांसद भी हैं। सांसद की पहचान धर्म से जोड़ना 
सही नहीं है। लेकिन मामला जब एटमी करार को भी मुस्लिम विरोधी मामला 
जब एटमी करार को भी मुस्लिम विरोधी या पक्ष का बताने को राजनीतिक कवायद 
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सांसदों ने की है तो मुस्लिम सांसदों के नजरिए को समझना होगा। सबसे पहले 
सीपीएम के पंधे ने समाजवादी पार्टी को चेताया-करार का विरोध मुसलमान कर 
रहा है। मुलायम ने वैज्ञानिक अब्दुल कलाम को ही मोहरा बनाकर सीपीएम की 
चेतावनी की हवा निकाल दी। मायावती ने मुसलमानों को इसी आधार पर रिझाना 
चाहा।' समाजवादी पार्टी के सांसद शाहिद सिद्दिकी ने तो अपने उदू अखबार 'नई 
दुनिया' के जरिए करार पर मुसलमानों का सर्वे तक कराया। जिसमें 70 फीसदी 
ने विरोध किया। बस शाहिद सपा छोड़ बसपा के साथ हो लिए। लेकिन राजनीति 
के आगे धर्म ठीक उसी तरह हाशिए पर चला गया जैसे करार के आगे महँगाई। 
लेफ्ट ने महँगाई या बिगड़ी आर्थिक नीतियों की वजह से समर्थन वापस लेना 
भी सही नहीं समझा। तो 37 मुस्लिम सांसदों में से 25 सांसद भी यूपीए के 
साथ खड़े हैं । हाँ, मुद्दा जनता का हाता तो सियासत का मजहबी अंदाज भी बरसात 
के मेढक जैसा है जिसे 24 को गिनो या 22 को। वोट के लिए संसद की कोई 
नहीं सुनता। लोकसभा के कुछ चेहरे फिलहाल जेल में हैं जो 22 जुलाई को सदन 
में आकर वोट करेंगे। मोहम्मद शहाबुद्दीन आरजेडी के हैं। अदालती कार्रवाई चल 
रही है। लेकिन अभी जेल में है। दरअसल, इन्हीं कंधों पर है देश की गिरती 
सरकार को बचाने की जिम्मेदारी। जी हाँ, ये देश के माननीय सांसद हैं, जिनकी 
उम्र जेल में कटेगी। लेकिन वो सांसद हैं, इसलिए सरकार के विशवास मत के 
दौरान वोट करने के लिए संसद में मौजूद रहेंगे। सिर्फ इसी काम के लिए इन्हें 
जमीनत भी मिल चुकी है। वहीं दो ऐसे भी सांसद हैं जो जेल से बाहर सरकार 
को गिराने आएँगे। जिसमें एक मायावती की पार्टी के उमाकांत यादव हैं। दूसरे 
अतीक अहमद जीते थे समाजवादी पार्टी के टिकट पर लेकिन अब मायावती के 
समर्थक हैं। जब फरार थे तब मायावती कहती थीं कि विरोधी दल अतीक के 
जरिए उनकी हत्या कराना चाहते हैं। वक़्त की नजाकत अतीक भी समझते हैं 
और मायावती भी। यह नजाकत संसद के भीतर और बाहर परमाणु करार को 
देशहित के नाम पर परोसा तो जा रहा है लेकिन सांसदों की अपनी भूमिका क्या 
देशहित में रही है। जवाब हो तो बताइए। 

लेकिन जवाब देने से पहले इस हक़ीक़त को भी समझ लीजिए 'डील' 
न होने के लिए सीपीएम महासचिव अगर अड़े हैं तो लोकसभा में वोट भी नहीं 
डाल पाएँगे। करात तो संसद के भीतर पहुँचे ही नहीं। करारा पर मनमोहन की 
भूमिका में रहे रक्षामंत्री भी वोट नहीं डाल पाएँगे। वहीं “डील' पर सरकार से 
तिकडम करने वाले भी लोकसभा में वोट नहीं डाल सकते। क्योंकि जनता के 
बीच से संसद वह भी नहीं पहुँचे हैं। हाँ, जिनके कंधे पर 'डील' होने या न 
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होने देने का भार अचानक आ गया है, संयोग से करार पर दो साल से चल रही 
बहस में उनकी भूमिका कुछ भी नहीं रही है। लेकिन सिक्किम से लेकर अंडमान 
और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक 25 सांसद लोकसभा में कुछ इस तरह मौजूद 
रहेंगे जिनकी हाँ-ना में डील और सरकार दोनों बैलून भी फूल सकते हैं या बैलून 
की तरह फूले हैं तो झटके में फट सकते हैं। अब बताइए *देशहित' की दुहाई 
कितनी सही है। 
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मत रो माँ 


इतिहास के इस नाजुक मोड़ पर/मैंने अपनी छोटी-सी ज़िंदगी में केवल आतंक/ 
और दहला देने वाली हिंसा देखी है/मैं जानती हूँ अब मेरी पीठ पर राइफल को 
ही रहना है/अगर वक़्त मुझे अनदेखा करके चला गया/ तो भला मैं लंबी ज़िंदगी 
का कया करूँगी।' पहली मुलाकात में अगर कोई महिला कविता की ये पंक्तियाँ 
सुनाए तो उसे जानने की बेचैनी किसी में भी हो सकती है। हुआ भी यही। मैंने 
पूछा, किसी कविता है यह । जवाब मिला, 'फेजेका मैकोनीज की ।' दक्षिण अफ्रीका 
के कवि हैं। कविता का शीर्षक है “मत रो माँ!। इसमें बेटी माँ को समझा रही 
है, मुझे संघर्ष करने जाना ही होगा। 

यह वाकया उन्नीस साल पहले का है । नागपुर में दलित रंगभूमि का नुक्कड़ 
नाटक देखने कई लोग जमा हुए थे। नाटक ख़त्म होने के बाद चाय की दुकान 
पर बातचीत के बीच इस महिला से भी परिचित हुआ। जानकारी मिली कि नागपुर 
विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र पढ़ाती हैं। नागपुर में किसी भी सामाजिक मुद्दे को 
लेकर धरना-प्रदर्शन होता तो इसमें इनकी शिरकत ज़रूर होती है। बतौर पत्रकार 
मेरी आवाज्ञाही कवरेज के लिए रहती। वहीं इस महिला यानी अनु से मुलाकात 
हो जाती। लेकिन बाद की मुलाकातों में कभी उन्होंने कोई कविता नहीं सुनाई। 
हाँ, मुद्दों को लेकर साफ़गोई से अपने विचार रखने से कभी नहीं हिचकीं। 

वे मुझे जीवंत लगतीं। किसी भी सामाजिक मुद्दे को लेकर उनके अंदर की 
बेचैनी सीधे व्यवस्था पर सवाल खड़े करती। नब्बे के दशक में नागपुर आज की 
तरह विकसित नहीं हुआ था, लेकिन झोपड्पट्टी में रहने वालों के अधिकारों को 
लेकर जो सवाल वे उस समय उठातीं उसे अब भी नेता या सामाजिक कार्यकत्ता 
कर नहीं पाते। मुझे याद है, जब बाबा साहेब आंबेडकर की दीक्षा भूमि के ठीक 
सामने सरकार को जमीन पर बसे झोपडपट्टी को उजाड्ने नगर निगम के कर्मचारी 
दल-बल के साथ पहुँचे तो अपनी साइकिल पर अनु भी विरोध करने पहुँची। 
कॉलेज के कुछ छात्र भी आ गए, जिन्हें अनु पढ़ाया करतीं । 
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हंगामा इस कदर बढ़ा की पुलिस की दो बटालियन रात तक तैनात कर 
दी गई। अनु का तर्क था कि जब कोई भी अपनी कार-जीप को कहीं भी खड़ा 
कर सकता है तो उतनी ही बड़ी झोपडपट्टी के लिए शहर में जगह क्यों नहीं। 
बाकायदा छात्रों के जरिए यह तथ्य भी जुगाड़े कि नागपुर में सरकार की कितनी 
गाड़ियाँ कितनी जमीन अवैध तरीके से घेरे खड़ी रहती है और झोपड़पट्टियाँ कितनी 
जमीन घेरे हुए हैं। 

उसी दौर में मेधा पाटकर जब नर्मदा के विस्थापितों को लेकर आंदोलन 
करते हुए एक बैठक में नागपुर पहुँची तो वहाँ अनु की गैरमौजूदगी से मुझे खासा 
आश्चर्य हुआ। बाद में एक बार मेधा पाटकर का जिक्र आने पर अनु ने बताया 
कि वे और मेधा मुंबई के एक ही कॉलेज की छात्र रही हैं। साथ पढ़ी हैं। लेकिन 
सरकार का जो रुख है, उसमें सरकार को मेधा की ओर मेधा को सरकार की 
जरूरत बराबर की है। मेधा के सादगी सत्ता की जीत हो गई और संयोग से सारे 
आंदोलन अपने-अपने घेरे में बँधते जा रहे हैं। हर सामाजिक कार्यकर्ता 
आंदोलनकारी की पहचान किसी एक मुद्दे के दायरे में उसी तरह हो चली है जैसे 
नेताओं की अपने दल को लेकर होती है। 

नागपुर शहर के लिए नब्बे का दशक कई मायनों में महत्वपूर्ण था। शिवसेना 
के उभार ने दलित राजनीति को अंदर से तोड़ा था। बाबरी मस्जिद तोड़े जाने के 
बाद आरएसएस मुख्यालय हिंसक राजनीति का नया पाठ पढ़ाने पर तुला था और 
तेलंगाना से निकल कर नक्सली आंदोलन विदर्भ में अपनी जड़ें जमा रहा था। 
नागपुर केंद्र बना हुआ था। सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ताओं को झटके में नक्सली 
करार देना शुरू किया। घेरे में अनु भी आई। लेकिन उनका पहले साइकिल और 
4993 के बाद लूना से समूचे नागपुर को लगातार नापते रहना और शहर के हर 
मुद्दे में शरीक होना बदस्तूर जारी रहा। इसके बाद नागपुर में जब भी जाना हुआ 
तो दलित राजनीति का हाशिये पर जाना, संघ परिवार के सत्ता के तेवर और 
नक्सलियों की फैलती जमीन को देखना-सुनना रहा। इस दौर में अनु सरीखा कोई 
नहीं मिला। पिछले दिनों नागपुर गया तो ख़बर मिली की अनु अब नहीं रहीं। 
जंगल में ही तबियत बिगड़ी। इलाज हो नहीं पाया। पुलिस के डर से जंगल 
के बाहर इलाज कराने कोई नहीं लाया। शायद मलेरिया था जो बिगड़ता गया 
और मौत हो गई। मुझे “मत रो माँ' की आखिरी पंक्तियाँ याद आ गईं, 'मेरे बहुत 
से साथी भोर से पहले ही/रोशनी की तलाश में मारे जा चुके है/मुझे भी जाना 
होगा,/मैं नहीं चाहती मेरा अजन्मा बच्चा/वह सब देखे और भीगे/जो मैंने देखा 
और भोगा है।' 
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ठाकरे से राज तक यानी वरदराजन से दाउद तक 


उत्तर भारतीयों के खिलाफ राज ठाकरे के समर्थकों की नई तस्वीर ठीक चालीस 
साल पहले बाल ठाकरे की उन तस्वीरों की याद दिला देती है, जिसमें वे तल्खी 
के साथ दक्षिण भारतीयों को निशाना बनाते थे। बाल ठाकरे ने 60 के दशक में 
जब अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया, तब राज ठाकरे का जन्म नहीं हुआ था। 
बाल ठाकरे को उम्र भी चालीस से कम की थी। उनके पास काई राजनीतिक 
पार्टी नहीं थी। अपनी बात कहने के लिए एक मात्र मराठी साप्ताहिक मार्मिक 
था और अपने विचार बताने के लिए सड़क पर किसी भी टैक्सी के ऊपर खड़े 
होकर ठीक इसी तरह लोगों को भाषण देने का जुनून। राज ठाकरे के पास बाल 
ठाकरे सरीखा चेहरा है और युवा तबके के भीतर के आक्रोश को सड़क पर बरगलाने 
को राजनीति भी | जिस वक़्त बाला साहेब ठाकरे मराठी भाषियों के अंदर उत्पीडित 
मनोवृत्ति को जगाना चाह रहे थे, उन्हें पत्रकार और समाजशास्त्री खारिज कर रहे 
थे। 967 के संसदीय चुनाव में प्रेशर गुट के रूप में ठाकरे ने मौजूदगी दिखाई 
और 968 में नगर निगम में अपने बूते सबसे ज्यादा वोट लेकर दिखाया तो 
समाजशास्त्री और पत्रकारों ने अपने विश्लेषण में इसे जज्बाती राजनीति की देन 
करार दिया। कुछ ने यह भी लिखा कि यह सामाजिक नहीं बल्कि समाज विरोधी 
आंदोलन है। वामपंथियों ने शिवसेना को मजदूर वर्ग की एकता के लिए खतरा 
बताया। 

संयोग देखिए राज ठाकरे के समर्थकों की हिंसा को समाजविरोधी करार 
दिया जा रहा है। इसे देश की एकता के लिए खतरा बताया जा रहा है, युवाओं 
के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप है। एक समानती और है वह 
है बाल ठाकरे को लेकर भी साठ के दशक में यही कहा गया था कि शिवसेना 
कांग्रेस के हाथों में एक राजनीतिक मोहरे के सिवा कुछ नहीं है वहीं अब मुंबई 
की सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी में जिस तरह की हिंसक घटनाएँ हुई हैं, उसमें 
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फिर यह सवाल खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस के हाथों में क्या यह एक राजनीतिक 
मोहरा तो नहीं है! 

बाल ठाकरे ने मराठी भाषी बेराजगारों को एकजुट करने के लिए दक्षिण 
भारतीयों को निशाना बनाया था। उन्होंने पहला हमला अवैध शराब बनाने वालों 
पर किया और घोषणा की कि महानगर में बढ़ते अपराधों के पीछे दक्षिण भारतीयों 
का हाथ है। ठाकरे ने दक्षिण भारतीय बनाम महाराष्ट्रियन की आग कुछ इस तरह 
लगाई-उन्होंने लिखा सभी लुंगी वाले अपराधी, जुआरी, अवैध शराब खींचने 
वाले, दलाल, गुंडे, भिखारी और कम्युनिस्ट हैं। मैं चाहता हूँ कि शराब खींचने 
वाला महाराष्ट्रियन हो, गुंडा, मवाली सब महाराष्ट्रीय हो। इस बयान के जरिए 
मध्यवर्गीय मराठी मन को तो बेचैन किया ही, अपराध जगत में दक्षिण भारतीयों 
और मुसलमानों से होड़ करने में महाराष्ट्रीय मराठा माफिया गिरोहों में भी अपने 
लिए हमदर्दी पैदा कर ली। नैतिक लाँछनों से बचने के लिए ठाकरे का पैंतरा था-- 
ये मेरे अंदर का कार्टूनिस्ट बोल रहा है। राज ठाकरे के सामने बेरोजगारी कोई 
मुद्दा नहीं है लेकिन मराठीभाषी बेराजगारों को अपने आक्रोश को व्यक्त करने का 
एक मंच राज ठाकरे जरूर हैं। यह लुंपेन राजनीति और समाज के लुंपेन विकास 
के घालमेल का नतीजा है । जहाँ राज ठाकरे अपने पसंदीदा नायक अमिताभ बच्चन 
पर यह कहते हुए निशाना साधते हैं कि उन्होंने मुंबई में रहकर मराठियों के लिए 
कुछ नही किया। जिन दो लड़कों ने अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित घर पर बोतलें 
फेंकी, उनके भी अमिताभ नायक हो सकते हैं लेकिन इस दौर की व्यवस्था ने 
पहली बार नायक के चरित्र को जीने वाले एंग्री यंग मैन को झटके में अलग 
भी कर दिया है। इसके लिए राज ठाकरे ने कोई राजनीति नहीं की है, बल्कि 
जो हमले मुंबई की सड्कां पर हुए हैं संयोग से उसका विश्लेषण करने के लिए 
राजनीतिक मंच ही बचे हैं जो सत्ता में राजनीतिक स्वार्थ साधने में लगे हैं । इसलिए 
राजनीतिक लाभ राज ठाकरे को मिल सकता है या नहीं, बहस इस पर हो रही 
है। 

बाल ठाकरे के दौर मं शिव सेना वामपंथी, समाजवादी, हिंदुत्व और मिलेजुले 
तौर पर कांग्रेस विचारधारा के साथ राजनीति कर रही थी, इसलिए ठाकरे भी अब 
बेरोजगारी का सवाल खड़ा करते हैं तो यह कहने से नहीं चूकते, “मैं नहीं समझता 
कि कांग्रेस को नष्ट कर देना चाहिए, पर हम महाराष्ट्रियों के लिए 80 फीसदी 
नौकरी चाहते हैं। रोजगार दफ्तर पुनर्गठित हो। सभी झोपड्पट्टियों को नष्ट कर 
महाराष्ट्रियों का एक एसोसिएशन होना चाहिए जो दक्षिण भारतीयों की तरह उन्हें 
कर्ज दे सके। 
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उस वक़्त उन्होंने “बजाओ पुंगी, भगाओ लुंगी' का नारा देते हुए ओडिपी 
होटलों के बहिष्कार का ऐलान किया था। वहीं राज ठाकरे गमछे की मुखालफत 
कर रहे हैं और खोमचे वालों को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस की राजनीति 
को राज ठाकरे महाराष्ट्र के लिए अनुकूल मानते हैं । उस वक़्त ठाकरे में नारा लगाया 
था 'मद्राशाना हाकलून लावा' यानी मद्रासियों को भगाओ और इडली सांभर बंद 
कराओ। वहीं राज ठाकरे सीधे खोमचेवालों, दूधवालों और टैक्सीवालों के खिलाफ 
हैं । 7968 में बाल ठाकरे ने हिंसा के सहारे मजबूत होते अपने संगठन के लिए 
कहा “मैं आंदोलन को थामना नहीं चाहता। चूँकि घटनाओं की रफ्तार मेरी 
क्षमताओं से भी कहीं तेज़ थी इसलिए मैंने स्वयं को लहरों के साथ ही बह जाने 
दिया। लेकिन मैंने निरंतर यह स्पष्ट करना जारी रखा कि मेरे साथ आने वाले 
लोगों को एक नेता के रूप में मेरी आज्ञापालन के लिए तैयार होना चाहिए। मैं 
तुम्हारे कथित लोकतंत्र में यकीन नहीं रखता।'' 

राज ठाकरे को राजनीति को लेकर जब यह कहा गया कि वे लोकतंत्र के 
दायरे में बाहर गुंडागर्दी कर रहे हैं तो राज ठाकरे ने कहा कि सवाल लोकतंत्र 
का नहीं, मराठियों की संस्कृति का है। राज ठाकरे ने हिंसा को रोकने के लिए 
समर्थकों को रुकने को हिदायत नहीं दी बल्कि कहा ये मराठी अस्मिता को समझने 
वाल वाले लोग हैं, मैंने इन्हें नहीं बरगलाया। ये मेरी सोच से कहीं ज्यादा तेज़ 
हैं। ये अपनी रौँ में बह रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। 

बाल ठाकरे की राजनीति अंडरवर्ल्ड में वरदराजन को सामने लाई थी, 
जिसकी सत्ता दक्षिण भारतीयों के मददगार के तौर पर चलती थी। वरदराजन दक्षिण 
भारतीयों के लिए मुद्दों को लड़ाई लड़ रहा था लेकिन पहली बार 968 के 
नगरनिगम चुनाव में जब शिवसेना को सर्वाधिक वोट मिले तो निष्कर्ष से सब 
भौंचक रह गए। शिवसेना जिन दक्षिण भारतीयों को निशाना बनाती थी उन्हीं लोगों 
में से अच्छी खासी संख्या से उन्हें बोट मिले। मुंबई में महाराष्ट्र के दूसरे इलाके 
से आए महाराष््रियों ने शिवसेना को मुंबई में पले-बढ़े महाराष्ट्रियों के मुकाबले 
कम वोट दिए। ऊँची आमदनी वाले परिवारों ने शिवसेना को तकरीबन ठुकरा दिया। 
नीची आमदनी वाले परिवारों ने काफी कम समर्थन दिया लेकिन मंझोली आमदनी 
वालों ने अपेक्षा से कहीं ज्यादा वोट दिया। जो चुने गए उसमें सभी डिग्रीधारी 
थे सिवाय बाल ठाकरे के। सभी की उम्र पैंतालीस से कम की थी। औसत उम्र 
पैंतीस साल। अब राज ठाकरे के दौर में अंडरवर्ल्ड पर दाउद काबिज है। जिसकी 
पूरी सत्ता उत्तर भारतीयों के शार्प शूटर और पैसा वसूलने वालों के आसरे चलती 
है, जो मुंबई की लुंपेन राजनीति में भी अपना दमखम दिखाते हैं। नगर निगम 
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के अपने पहले चुनाव में राज ने जिन्हें टिकट दिया उनकी औसत उम्र सैंतीस 
साल है, जो वोट राज ठाकरे को मिले उसका सत्तर फीसदी हिस्सा निम्न और 
मध्यम वर्ग से आया। बाल ठाकरे की नई राजनीति गठबंधन और नरम चेहरे के 
उद्धव के रूप में उभर रही है। मुंबई में शिवसेना द्वारा बनाई गई जमीन में शून्यता 
आई है। राज ठाकरे कुछ भी करेंगे-उसी ख़ाली जमीन को भरने के तौर पर इस 
राजनीति को देखा-परखा जाएगा, क्योंकि सामाजिक स्थितियों को परखने की आँख 
राजनीतिक है। 
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सामाजिक हिंसा की नई परिभाषा 


' अगर तुम अपने घर की खिड़की खोल कर रखोगे तो तुम्हें अजान की आवाज 
सुनाई देगी, लेकिन साथ ही स्वच्छ हवा भी अगर अंदर आती है तो यह बोनस 
होगा।' यह उस शिक्षक की पढ़ाई है जिसे पढ़कर 26 साल का अकबर तालिबान 
के लिए बंदूक उठाने से नहीं घबराता। अकबर ने कोई धार्मिक पढ़ाई नहीं की। 
जब से होश संभाला तभी से अपने अशिक्षित माँ-बाप को खेतों में काम करते 
देखा। उसे याद है कि खेती और भैंस का दूध निकालने में वह अपने माँ-बाप 
की मदद बाक़ी दो भाइयों के साथ करता। अकबर दूध बेचने शहर जाता, खेतों 
मे पानी डालने से लेकर फसल काटने तक में जुड़ा रहता। फुर्सत बिल्कुल नहीं 
मिलती। ख़ुद अकबर के मुताबिक़ अपने माँ-बाप को उसने कभी छुट्टी लेते नहीं 
देखा। ज़िंदगी कभी ख़त्म न होने वाले संघर्ष की तरह लगती। इतने पैसे घर 
में कभी नहीं रहे कि कोई पढ़ाई कर सके। लेकिन एक दिन चाचा ने घर पर 
आकर जब अकबर की पढ़ाई से खर्चा उठाने पर अपनी सहमति जताई तो अकबर 
ने स्कूल जाना शुरू किया। वहीं की पढ़ाई से उसने समझा कि अच्छा मुसलमान 
कैसे हुआ जा सकता है। यह भी कि अच्छे मुसलमानों की रक्षा के लिए अपनी 
जान देना ख़ुदा का ही काम करना है। इसे जेहदा भी कह सकते हैं। अफगानिस्तान 
पर अमरीकी हमले ने अकबर को अंदर से हिला दिया और फिर तो तालिबाद 
को रक्षा में बंदूक लेकर मुलतान से निकाल पड़ा। 

वहीं हाशिम की स्थिति थोड़ी अलग है। पाकिस्तान के स्वात इलाक़े का 
हाशिम कारपेंटर के परिवार का है। अचानक बाप की मौत ने समूचे परिवार का 
बोझ हाशिम के कंधे पर डाल दिया। पठान हाशिम का निकाह भी जल्दी हो 
गया। 4 साल की बेटी और 2 साल के बेटे से बेहद प्यार करने वाला हाशिम 
जेहाद के रास्ते इसलिए चल पड़ा कि कारपेंटरी में दिन-रात ख़ुद को झोंके रहने 
के बावजूद इसका जीवन गरीबी में ही डूबा रहा। अफगानिस्तान पर हमले के 
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दौरान एक दिन मस्जिद में अब वह देर तक रुका रहा तब उसने जाना कि मुसलमान 
किस तरह संकट में हैं और इस तरह गरीबी में हर दिन मरने से बेहतर जेहाद 
में शमिल होना है। उस दिन हाशिम ने सोचा अगर उसके पास कुछ रुपए होते 
तो हथियार ख़रीद कर अफगानिस्तान जाता । मस्जिद से बाहर निकलते ही अचानक 
हाशिम के हाथ में कोई अनजान व्यक्ति पाँच सौ रुपए देकर गायब हो जाता है। 
हाशिम इसे ख़ुदा की नियामत मानता है। बीमार बेटी के लिए दवाई से ज्यादा 
जरूरी उसे हशियार लगता है और राइफल ख़रीद कर वह अपनों जैसे गरीब 
तालिबानियों के लिए और धर्म की रक्षा के लिए घर से निकल पड़ता है। इसी 
तरह अलग-अलग परिस्थितियों में जलाल, उस्मान, जमील, इमरान, राशिद और 
असलम सरीखे 577 युवा जेहाद के लिए किस तरह घरों से निकलते हैं, इसका 
जिक्र पाकिस्तान के नेशनल बुक फाउंडेशन ने ' प्रोबिंग द जेहादी माइंडसेट' नामक 
किताब में की है। सोहेल अब्बास की लिखी इस किताब में न सिर्फ आतंकवादियों 
के दिमाग को टटोलने की कोशिश की गई है, बल्कि उन सवालों के जवाब खोजने 
कोशिश भी है जिनसे पता चलता है कि सामाजिक-आर्थिक ताना-बाना कौन कैसे 
बुनता है और राजनीति कैसे जेहाद या आतंकवाद के रास्ते को उस ख़ास क्षण 
में सही ठहरा देती है, जिससे भविष्य में दोष परिस्थितियों को दिया जा सके। 
लेकिन अनजाने में ही यह किताब तीसरी दुनिया में फैलते उस आर्थिक आतंकवाद 
को ओर इशारा कर जाती है जहाँ हथियार से कहीं ज्यादा घातक तरीके से 
असमानता बहुसंख्यता तबके को हिंसक बना रही है। इसके संकट कई स्तर पर 
हैं। लेकिन इस आर्थिक आतंकवाद और जेहादी आतंकवाद के दायरे में अगर 
सामाजिक-राजनीतिक स्थितियों को परखें तो सही मायने में भविष्य के खतरों में 
समझा जा सकता है। 

आतंकवाद के निशाने पर भारत दुनिया के किसी भी देश से अव्वल है। 
इस हिंसा को भारत दो दशकों से झेल रहा है। लेकिन इस आर्थिक आतंकवाद 
और जेहादी आतंकवाद के दायरे में अगर सामाजिक-राजनीतिक स्थितियों को परखें 
तो सही मायने में भविष्य के खतरों में समझा जा सकता है। 

आतंकवाद के निशाने पर भारत दुनिया के किसी भी देश से अव्वल है। 
इस हिंसा को भारत दो दशकों से झेल रहा है। लेकिन आतंकवादी हिंसा के तौर 
पर दिखाया है। अन्य हमलों में सीमा पार के आतंकवादियों की बिसात तो होती 
रही है लेकिन हिंसा करने वाले नब्बे फीसदी आतंकवादी भारत के ही नागरिक 
रहे हैं। और जिन लोगों ने आतंकवादी हिंसा को अंजाम दिया है अगर उनकी 
आर्थिक स्थितियों को देखें तो निम्न मध्यम परिवेश से ऊपर कोई नहीं है। कह 
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सकते हैं कि तालिबान के लिए निकले हाशिम या अकबर जैसी ही सोच इनमें 
भी रही होगी। पाकिस्तान के पेशावर और हरीपुर जेल में बंद आतंकवादियों से 
इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान की सत्ता को लेकर भी जो सवाल-जवाब हुए उनमें 
यह बात उभरी कि मुस्लिम हितों की रक्षा को लेकर परवेज मुशर्रफ पर कोई भरोसा 
इन आतंकवादियों में नहीं था। जेहाद के लिए जान देने वाले इन आतंकवादियों 
का मानना है कि अगर तालिबान बच जाता तो पाकिस्तान भी सच्चा मुस्लिम देश 
हो सकता था। मुशर्रफ अमरीका से हाथ मिला चुके हैं और एक ख़ास तबके के 
लिए पैसों की खातिर पाकिस्तान को बेच रहे हैं। यानी, निराशा समूचे समाज में 
जबर्दस्त रूप से मौजूद है। यह निराशा ऐसे दौर से सबसे ज्यादा नजर आ रही 
थी जिन दौर में मुशर्रफ पाकिस्तान के सबसे हसीन अर्थव्यवस्था की बात कह 
रहे थे। मुशर्रफ ने अर्थव्यवस्था का जो खाका खींचा है, उसमें लगता है जैसे हर 
तबके को राहत मिल रही है। मुशरफ अपनी आत्मकथा “द लाइन आफ फायर' 
में लिखते हैं, “मैंने 999 में विरासत में क्या पाया और 2005 में क्या हासिल 
किया, इसे नतीजों के आइने में देखना चाहिए। 999 में पाकिस्तान गैर अदायगी 
के कगार पर था। नाकाम राज्य सभी को जुबान पर था। अब अर्थव्यवस्था पूरे 
उफान पर है। पाकिस्तान का सकल घरेलू उत्पाद 63 अरब डालर से बढ़कर 25 
अरब हो गया है। जीडीपी 3. फीसदी से बढ़कर 8.5 फीसदी पर पहुँच गया 
है। पाकिस्तान का कुल जमा विदेशी कर्ज 39 अरब से घटकर 36 अरब डालर 
रह गया है। प्रति व्यक्ति आय 460 डॉलर ने बढ़कर 800 डालर हो गई। विदेशी 
मुद्रा कोष दयनीय 30 करोड़ डालर से बढ़कर 2.5 अरब डालर हो गया। निर्यात 
999 के 7-8 अरब डालर से बढ़कर 7 अरब डालर हो गया। विदेशी कर्ज 
और देनदारियों, कुल विदेशी मुद्रा आय का 347 फीसदी थी, इसे घटाकर 37 
फीसदी पर लाया गया। मुशर्रफ के मुताबिक़ आर्थिक सुधार का जो काम वह कर 
रहे हैं, पाकिस्तान के इहिस में इस तरह की तरक्की कभी नहीं हुई है। विदेशी 
मुद्रा भंडार की स्थिति मे सुधार होने से लगाकार गिर रहा रुपया स्थिर हो गया 
और साठ रुपए पार कर गया था। इतना ही नहीं सौ सूचकों वाला कराची स्टॉक 
एक्सचेंज एक हज़ार अंकों के साथ 500 अंक पहुँच गया। फिलहार सेंसेक्स 
5000 के करीब है।' 

मगर इसी दौर में वे 5]7 युवा पाकिस्तानी अलग-अलग परिवेश से 
तालिबान के लिए लड़ाई लड़ने निकलते हैं, जो अपनी गरीबी-बेगारी दूर करने 
के लिए मुशरर्फ को नाकाबिल मानते हैं। और जेहाद में इस भरोसे शामिल होते 
हैं कि उनकी लड़ाई से सच्चे मुसलमान सत्ता में आ पाएँगे और तालिबान के साथ- 
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साथ पाकिस्तान की स्थिति भी सुधर जाएगी। यानी आक्रोश मन के भीतर अपनी 
व्यवस्था को लेकर किस हद तक मौजूद है, यह इन आतंकवादियों के इंटरव्यू 
से पता चलता है। 

अगर इसी दौर में भारत के आर्थिक सुधार का चेहरा देखें तो एनडीए सरकार 
से यूपीए सरकार के आने की बड़ी वजह वही इंडिया शाइनिंग रही, जिस पर 
वाजपेयी सरकार को गुमान था। ऑकड़ों के लिहाज से सकल घरेलू उत्पाद दुगुने 
के करीब पहुँचा। विदेशी कर्ज 40 फीसदी घटा। निर्यात 90 फीसदी से ज्यादा 
बढ़ा। विदेशी मुद्रा भंडार में अच्छी-खासी वृद्धि हुई सेंसेक्स ने कमाल को छलांग 
लगाई। लेकिन इसी दौर में असमानता असहज रूप से बढ़ी। आक्रोश भी सरकार 
को लेकर उभरा। उलेकिन भारत में संसदीय राजनीति का कैनवास इतना व्यापक 
है या कहें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का खांचा एक चौथाई जनसंख्या को संतुष्ट 
रखता है और इतने को ही व्यवस्था में शामिल करने की ललक जगाए रखता 
है। इसलिए सत्ता परिवर्तन युवा आक्रोश को निष्क्रिय करता है। सत्ता परिवर्तन 
उस तबके में उम्मीद जगाता है जो सरकार की नीतियों को देश की परिस्थितियों 
के खिलाफ मानता है। लेकिन आज की तारीख़ में भारत की स्थिति कहीं ज्यादा 
खतरनाक तरीके से उभरती नजर आ रही है, क्योंकि आशा या उम्मीद का आसरा 
कुंद पड़ रहा है। संसदीय राजनीति के साठ बरस के दौर में पहली बार सत्ता 
का स्वाद हर राजनीतिक दल को मिला है, जब देश की आर्थिक नीतियों पर 
राजनीतिक दलों की सहमति उभरी है। छिटपुट विरोध छोड़ दें तो 999 से 2007 
के दौरान एक सी अर्थव्यवस्था को ही देश भोग रहा है। इस दौर में देश के कमोबेश 
सभी 44 राष्ट्रीय-क्षेत्रीय राजनीतिक दल केंद्रीय सत्ता में रहे लेफ्ट-राइट की सोच 
भी खारिज हुई। धर्म और जाति के आधार पर चलने वाली राजनीति भी नए 
गठजोड़ की तलाश में निकली। लेकिन खतरनाक परिस्थितियाँ इसलिए तेजी से 
उभर रही हैं, क्योंकि जो नीतियाँ देश में असमानता को बढ़ा रही हैं अब उन्हें 
गलत तरीके से ढँकने का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि भारत में पाकिस्तान 
की तर्ज पर सैनिक सत्ता नहीं बल्कि संसदीय प्रक्रिया है, जो हर तबके को एहसास 
कराती है कि भागीदारी उसकी भी हो रही है, इसलिए सरकार के विरोध के 
लिए यहाँ सीधे बंदूक नहीं उठाई जा रही, बल्कि उसे वैचारिक जमीन पर उपजाया 
जा रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसलिए अतिवाम या माओवादी सोच को 
कम-से-कम वामपंथी राजनीति दल सामाजिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य में ही देखते रहे 
हैं। लेकिन केंद्र में सत्ता गठजोड़ और उन्हें कानून-व्यवस्था का मामला मानने 
लगा है जिससे कार्रवाई पुलिसिया तरीके से की जा सके। इसके परिणाम कितने 
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खतरनाक तरीके से उभरे हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। लेकिन नई अर्थव्यवस्था 
की लकीर ने जिस आर्थिक आतंकवाद को पैर पसारने का मौक़ा दिया है उसमें 
सवाल उस तबके का है जिसके सामने सरकारी सुविधा के घेरे में पहुँचना ही 
जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान पा लेना है। क्योंकि, एक बार सरकारी सुविधा 
के घेरे में पहुँच गए तो राज्य की मान्यता ख़ुद-ब-ख़ुद मिलती चली जाएगी। 
यह सुविधा सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि उन नीतियों का आसरा है जिसका ताना- 
बाना सत्ता बदलने पर भी सरकार बनाए जा रही है और संसदीय राजनीति की 
सहमति इस पर बनी हुई है। और इसको लेकर समाज के भीतर होड़ सी मची 
है। दरअसल, संकट यह भी नहीं है कि सत्ताधारी दस फीसदी लोगों के लिए 
देश की नीतियाँ बना रहे हैं और इसके खिलाफ पनपते आक्रोश को उग्रवादी हिंसक 
सोच माना जा रहा है; बल्कि संकट इस हक़ीक़त का कहीं ज्यादा है कि इन 
परिस्थितियों के बीच कोई रामलाल या निर्मल पाठक भी हाशिम या अकबर को 
तर्ज पर सरकार के पास ऐसे मौके पर आ खड़ा होता है जहाँ उसे थोड़ी सी सुविधा 
का रास्ता मिलता है और वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सेदार माना जाता है। 
लेकिन वही रामलाल या निर्मल पाठक विकल्प की स्थितियों को तलाश में सरकार 
पर निशाना साधते हुए विरोध को बात कहे तो नक्सली या आतंकवादी करार दिया 
जा सकता है। 

संसदीय राजनीति के लिए अब कल्याणकारी राज्य की सोच मायने को 
रखती । आर्थिक मुनाफा सत्ता को चलाने की जरूरत हो तो मुनाफे के तरीके या 
आर्थिक मुनाफे से होने वाले सामाजिक नुकसान भी मायने नहीं रखते। जाहिर 
है ऐसे में समाज के भीतर असमान अर्थव्यवस्था का सुकूल पाने की होड़ हर 
हाल में होगी। जो है भी। यहाँ आक्रोश कोई विकल्प नहीं हो सकता। बड़े- 
छोटे शहरों में शायद ही कोई मिलेगा जो सरकार की नीतियों से होने वाले मुनाफे 
में हिस्सेदारी न चाहता हो। सुविधा पाने को लेकर हर तबका अपने-अपने घेरे 
में किसी तरह की भी सौदेबाजी को लेकर जीवन भर के लिए ख़ामोश होना पसंद 
करता है। आक्रोश का विकल्प उसी तबके तक पहुँच सकता है जहाँ मुनाफे के 
अंतर्विरोध संसदीय राजनीति को आपस में भिड़ा रहे हों और मुनाफे का मंत्र देने 
वाले बाज़ार की सीधी पहुँच वहाँ तक न हुई हो। 

सवाल उठाया जा सकता है कि किसी भी आतंकवादी संगठन की तरह 
एक छोटे से समुदाय का हित क्या सरकारें नहीं देखने लगी हैं? सवाल यह भी 
उठ सकता है कि किसी आतंकवादी की तरह कोई भी आम शख्स क्या कहीं 
सरकारों के साथ होकर बहुसंख्यक तबके के हितों को खारिज नहीं रहा? सवाल 
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यह भी है कि दिल्‍ली के नार्थ ब्लाक से बस्तर के जंगलों में गरीब-आदिवासियों- 
किसानों को लेकर बंदूक से समाधान खोजने वाले नक्सलवादी, आतंकवादी सरीखे 
क्यों नहीं दिखेंगे? लेकिन सवाल यह भी है कि बस्तर के जंगलों से नार्थ ब्लाक 
में नीतियाँ बनाने वाले भी समाज-देश के दुश्मन क्यों नहीं लगेंगे? देश के जो 
सवा सौ जिले नक्सली हिंसा से प्रभावित हैं, अगर वहाँ के सामाजिक-आर्थिक 
मिजाज को परखा जाए तो स्थिति विकास के साठ साल की आजादी को भी खारिज 
करती नजर आएगी। इन इलाक्रों में सड़क-पानी-बिजली न्यूनतम जरूरत मुहैया 
हो पाने की स्थिति पर माथा खपाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस न्यूनतम के 
नाम पर करोड़ों रुपए कैसे शहरों में रहने वाले बाबू डकारते रहे हैं, इसे समझना 
जरूरी है। असल में इसी आसरे संसदीय राजनीति ने मुनाफे के गुर आमजन के 
भीतर भरे हैं और आर्थिक आतंक का घेरा कसा है। इसके भीतर पहुँच कर कोई 
भी आतंकवादी या नक्सलवादी करार दिए जाने से बचा रह सकता है। राजनीतिक 
दलों ने इन इलाक़ों का नाम ले लेकर को राजनीति करते हुए भावनात्मक तौर 
पर यहाँ के लोगों का शोषण किया। 

यह बीते हर चुनाव के दौर में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के मैनीफेस्टो को 
पढ़कर समझा जा सकता है। इतना ही नहीं, जिन इलाक़ों को लेकर सरकार 
आंतरिक सुरक्षा का सवाल उठा रही है वहाँ स्थिति मुख्यधारा सरीखी हो जाए, 
इस पर संसद में सबसे ज्यादा चर्चा की गई है। 

संसदीय समिति की रिपोर्ट सबसे ज्यादा बार तैयार की गई। इन इलाक़ों 
के गरीब किसान-मजदूर-आदिवासी-महिलाओं को लेकर सबसे ज्यादा योजनाएँ 
भी बनाई गईं या कहें ऐलान की गईं। मगर यही वह प्रदेश है जहाँ से प्राथमिक 
स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक गायब हैं। सरकारी आँकड़ा ख़ुद कहता है कि 
इन प्रदेशों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की तादाद देश के आँकड़े से दुगुने 
से ज्यादा ही है। ऐसे में जिन स्थितियों के बीच यहाँ के लोग जिंदगी जीते हैं 
अगर उस स्थिति को शहरों-महानगरों में लोगों को जीना पड़े तो देश के संविधान 
पर ही सवाल उठ सकता है। लेकिन आर्थिक आतंकवाद ने समाज को जिस तरह 
बाँटा है उसमें एक तबके को देश से कुछ लेना-देना तक नहीं है। उसकी अपनी 
सोच अपने ही तक की सुविधा-असुविधा देखती है। अगर इस वर्ग के जीने के 
ढँग को देखें तो सामाजिक हिंसा की नई परिभाषा बनती नजर आ सकती है। 
लेकिन इस हिंसा ने लोकतंत्र का जामा ओढ़ रखा है, इसलिए इस पर सवाल 
खड़े नहीं किए जा सकते। जाहिर है ऐसे में बड़ा खतरा मुनाफे की व्यवस्था के 
साथ ही उस राजनीतिक व्यवस्था का है जो समाज में हिंसक संघर्ष को आमंत्रित 
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कर रही है। एक तरफ सुविधा बटोरते हुए या सुविधा के दायरे में घुसने को 
लालायित तबका धीरे-धीरे ख़ामोश या कहें कुंद हो रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ 
न मिल पाने का आक्रोश हर तरह से संघर्ष पर उतारू है। जो कुंद हो रहा वह 
मुनाफे की व्यवस्था को राजनीतिक तौर पर भी अजेय मान रहा है और ख़ामोशी 
से जीना चाह रहा है। दूसरी तरफ, जो संघर्ष पर आमादा है वह संसदीय राजनीति 
को लोकतांत्रिक तानाशाही मान रहा है । इसलिए अब सवाल आने वाली राजनीतिक 
व्यवस्था के चेहरे का है जे कहीं ज़्यादा हिंसक रूप लेगी। बल्कि, हिंसा को 
दबाने के लिए कानूनी मान्यता के साथ हिंसा होगी, जो काफ़ी हद तक शुरू भी 
हो चुकी है। इसलिए यह कहना या सोचना कितना त्रासद हो सकता है, इसे 
समझना होगा। जब देश शान से कहे कि हम विकसित राष्ट्र होने की राह पर 
हैं, और उसी दौर में कोई अकबर या रामलाल घर की खिड़की यह सोचकर न 
खोले कि कोई वर्दीधारी उन्हें देख नक्सलवादी या आतंकवादी न करार दे, या 
फिर सरकारी गोली उसका सीना छलनी न कर दे और खिड़की खोलने पर बोनस 
में मिलने वाली ताजी हवा कभी नसीब ही न हो, तो इससे विडंबनापूर्ण स्थिति 
और क्या हो सकती है? 
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यह अर्थव्यवस्था किस देश को है 


किसानों को आत्महत्या रोकने के लिए कर्ज-माफी के सरकारी एलान पर खासी बहस 
हो चुकी है। लेकिन जिस जमीन पर किसान अन्न उपजाता है, जिन परिस्थितियों 
में रहता है, जिस राजनीति से उसे हर दिन दो-चार होना पड़ता है, जिस सरकारी 
महकमे पर उसे आश्रित रहना पड़ता है और सरकार की जिन नीतियों का सामना 
उसे हर दिन करना पड़ता है, इस सब का अंदाजा विदर्भ को देख कर लगाया जा 
सकता है जहाँ आत्महत्या किसान की फितरत बन चुकी है और राहत राजनीति की 
मानवीयता । 

9 फरवरी 2008। नागपुर से करीब दो सौ किलोमीटर दूर चंद्रपुर जिले के 
वैनगंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सूचना पटल पर आठ किसानों की तस्वीर चस्पा है, 
जिसके ऊपर लिखा है कर्ज लेकर न लौटाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की 
जाएगी । जिन आठ किसानों की फोटो चिपको है वे सभी राजूरा तहसील के कोरपना 
गाँव के हैं। जिनकी फोटो चस्पा है उनमें सबसे पहले धनराज बाबूराव जीवने का 
नाम है। उस पर एक लाख पच्चासी हजार सात सौ नौ रुपए का कर्ज है। उसके 
बाद बाबूराव जयराम मोहितकर के नाम के सामने एक लाख पैंतालीस हजार का 
बकाया बताया गया है। इसी तरह विश्वनाथ सदाशिव बोंडे पर एक लाख छह सौ 
तिहत्तर रुपए का कर्ज, सुमनबाई हरिभाई बहरे पर 95523 का कर्ज, शालिग्राम रामचंद्र 
पर 57046 का कर्ज, सावित्री बाई पर 39324 का कर्ज, सुमनबाई उरकुंडे पर 32678 
का कर्ज है। बैंक के सूचनापटल के अलावा राजूरा के वकील आरटी सूर का नोटिस 
भी किसानों का बैंक की तरफ से भेजा गया, जिसमें वकील की ढाई हजार रुपए 
की फीस भी हर किसान को पंद्रह दिन में चुकाने का निर्देश दिया गया है। 

इस सूचना के पंद्रह दिन बाद । 24 फरवरी 2008 । कोरपना गाँव के इन सभी 
आठ किसानों के घर के दरवाजे पर वकील का नोटिस चस्पा है । बैंक का कर्ज अभी 
तक न चुकाने और वकली के ढाई हजार रुपए फीस के भी न चुकता किए जाने 
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के खिलाफ मामला अदालत भेजा जा सकता है । आपको उस दिन का आखिरी वक्‍त 
दिया जाता है जिसमें आप कर्ज और फीस चुकता करें। छठे दिन ही यानी एक मार्च 
2008 को बैंक का एक कर्मचारी वकील के साथ कोरपना गाँव पहुँचता है। पंचायत 
में एलान करवाता है कि बैंक ने पिछले साल का कर्ज माफ करने का निर्णय किया 
है, लेकिन उससे पहले का कर्ज और 2007 में लिए गए कर्ज पर आए टैक्स की 
पूर्ति किसानों को करनी होगी। 

इस बार वकील के जरिए कागजों पर चिपके सोलह किसानों का समूचा खाका 
पंचायत में दिखाया जाता है और जिन आठ किसानों का जिक्र पहले था उनके नाम 
के साथ करीब पचास-पचास हजार का बकाया बढ़ा हुआ दिखलाया जाता है । फिर 
पंद्रह दिन की मोहलत के साथ यह एलान किया जाता है कि समूचा बकाया और 
वकील की पाँच हजार रुपए की फीस चुकता न करने पर कड़ी कार्रवाई के लिए 
तैयार रहें । पंद्रह दिन बाद यानी 6 मार्च 2008 को कर्ज की राशि और किसानों 
के घर-परिवार के पूरे ब्योरे के साथ वैनगंगा ग्रामीण बैंक के दरवाजे पर एक कर्मचारी 
मेज-कुर्सी लगा कर बैठा दिया जाता है। दूसरी तरफ वकील का तीसरा नोटिस। 
किसानों के घर यह लिखा हुआ पहुँचता है कि कर्जदार किसानों के घर या जमीन 
से कर्ज चुकता किया जा सकता है और वकील की फीस फसल के जरिए वसूली 
जा सकती है। यह आखिरी हिदायत है। किसान कर्ज कैसे निपटाना चाहते हैं इसके 
लिए बैंक में संपर्क करें। 


नागपुर से करीब दो सौ पचीस किलोमीटर दूर बुलढाणा जिला। यहाँ के कांग्रेस 
विधायक हैं दिलीप विधानसभा क्षेत्र से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं । किसान बहुल 
इलाका है । खेती ही जीने का साधन है तो सानंदा परिवार की पैठ भी किसानों के 
बीच काफी है। यह पैठ भी किसानों के बीच काफी है। यह पैठ पीढ़ियों की है। 
विधायक दिलीप सानंदा के पिता गोकुल चंद्र की पहचान इलाके में किसी भी किसान 
प्रेम केंद्रीय कृषि मंत्री से ज्यादा रही है। इसकी वजह किसानों को मुसीबत में कर्ज 
देना है। लेकिन कर्ज के जरिए किसानों को कंगाल बनाने का खेल चलता रहा और 
राजनीति की जमीन बेटे के लिए तैयार होती गई। उपज की सही कीमत मिल जाए 
इसके लिए कभी किसान एकजुट नहीं हो पाए, लेकिन कर्ज देने वाले का बेटा चुनाव 
में नहीं हारे इसके लिए 2004 में खामगाँव के किसान एकजुट जरूर हुए। बुलढाणा 
जिले में दो ग्रामीण और एक सरकारी सहकारी बैंक है | स्टेट बैंक की भी एक शाखा 
है । लेकिन किसानों को सबसे ज्यादा सानंदा परिवार की कर्ज देता है । बैंक के कर्मचारी 
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भी किसानों को दशकों से यही सुझाव देते रहे हैं कि सानंदा परिवार से कर्ज लेना 
ज्यादा सुविधाजनक है । इस बेशकीमती सुझाव के लिए बैंक के कर्मचारियों का महीना 
भी सानंदा परिवार के यहाँ बँधा हुआ है । इस इलाके के अस्सी फीसद किसान सादंदा 
परिवार के ही कर्जदार हैं । इलाके में सानंदा परिवार किसानों के लिए एक समानांतर 
व्यवस्था की तरह है। फिर इस परिवार की सत्ताधारी दल यानी कांग्रेस में पैठ और 
हैसियत दोनों खासी मजबूत है। 


यह सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक मिजाज इस साल जनवरी में उभरा जब इलाके 
के एक किसान में उभरा जब इलाके के एक किसान ने कर्ज देने वाले सानंदा परिवार 
को आत्महत्या के लिए जिम्मेवाद ठहराया। इसके बाद पूरे इलाके के पुलिस- 
प्रशासनिक अधिकारी मामले को दबाने में जुट गए। किसान महादेव ठाकरे ने 
आत्महत्या से पहले लिखे पत्र में लिखा कि किस तरह कर्ज चुकाने के लिए उसके 
पास कुछ भी नहीं बचा है कुछ अन्न उपजा ले तो उसे भी आमदार यानी विधायक 
सानंदा पूरा होने नहीं देता। जवाहर रोजगार योजना हो या प्रधानमंत्री का राहज पैकेज 
या फिर कुआं खुदवाने के लिए बैंक से कर्ज या अधिकारियों से हैंडपंप की गुहार, 
ठाकरे परिवार को कुछ नहीं मिला। महादेव की आत्महत्या के बाद उसकी माँ गंगूबाई 
दगड़ ठाकरे ने राज्य के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख से लेकर खामगाँव के 
पिपलगाँव पुलिस स्टेशन के थानेदार तक के नाम पत्र भेजा। इस दौर में गंगूबाई ने 
सत्ताधारी दल एक दर्जन बड़े नेताओं और अधिकारियों को भी पत्र भेज कर हर उस 
तथ्य से वाकिफ कराया जिसके आधार पर विधायक, ग्रामीण कल्याण अधिकारी, 
बैंककर्मी, पुलिसकर्मी, सभी की साठगांठ खुल कर सामने आई। 

किसानों को लेकर सरकार की बेचैनी की तीसरी कहानी बुलढाणा जिले के 
ही चिचोली की है। प्रधानमंत्री राहत पैकेज का पैसा चिचोली में पहुँचा। किसान 
खुश हुए। लेकिन किसान से ज्यादा इस इलाके के बैंक कर्मी, कल्याण विभाग के 
अधिकारी, जिले के प्रभारी मंत्री से लेकर हवलदार तक खुश हुए। किसानों को 
आत्महत्या रोकने के लिए कई खेप में पैकेज का पैसा बँटना शुरू हुआ। शुरुआत 
पाँच-पाँच हजार रुपए से हुई। उसके बाद साढ़े सात हजार और फिर दस हजार 
और फिर साढ़े बारह हजार रुपए प्रति परिवार बँटने थे। पैकेज का पैसा बाँटने के 
लिए विशेष कार्यकारी अधिकारी का पद बनाया गया, जिसके हस्ताक्षर और मुहर 
को ही आखिरी सत्य माना गया। 

पैसा बाँटने के दौरान किसान के नाम के साथ क्रेडिट नंबर का जिक्र होना 
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जरूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री पैकेज का समूचा पैसा बाँटने का एलान जब विशेष 
कार्यकारी अधिकारी ने दिसंबर 2007 में किया तो समूचे इलाके में हंगामा मच गया। 
सिर्फ चिचोली के पचहत्तर किसानों ने पैकेज में मिले पैसे का कच्चा चिट्ठा खुद 
सामने रख दिया। मसलन चंपाबाई कुरे, किसान क्रेडिट कार्ड नंबर 4093, मिले 
सोलह हजार रुपए लेकिन अँगूठा लगवाया गया छब्बीस हजार रुपए पर। बाबुराव 
तुकाराम नागरे, किसान क्रेडिट कार्ड नंबर 3497, मिले तीन हजार सात सौ रुपए, 
लेकिन अँगूठा लगवाया चौदह हजार आठ सौ रुपए पर। किसान मणिकराव को तो 
सिर्फ दो हजार रुपए मिले, जबकि अँगूठा साढ़े बारह हजार रुपए पर लगवाया गया। 
जिस दौर में पैकेज का पैसा बाँटा जा रहा था उसी दौर में सिर्फ इस गाँव के सत्रह 
किसानों ने आत्महत्या को। 


विदर्भ का काला सच महज इन तीन कहानियों का नहीं है। जिस जमीन को लेकर 
किसान परेशान हैं, आत्महत्या करने से नहीं कतराते, वही जमीन सरकार उद्योगपतियों 
के लिए निगलना चाहती है। बीते दस साल में विदर्भ के बाईस हजार से ज्यादा 
किसानों ने आत्महत्या की है। इसी दौर में विदर्भ में उद्योगपतियों की फेहरिस्त में 
सौ गुना बढ़ोतरी हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह उद्योगों की दिवालिया होना रहा 
है। लेकिन दिवालिया होना उद्योगपतियों के लिए मुनाफे का सौदा है। नागपुर शहर 
से महज अठारह किलोमीटर दूर हिंगना में अस्सी के दशक में महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास निगम यानी एमआईडीसी बनाया गया। छोटे-बड़े करीब दो सौ उद्योगों को 
सस्ते में जमीन समेत बुनियादी ढाँचे की सुविधाएँ दी गईं। नब्बे का दशक बीतते- 
बीतते करीब नब्बे फीसद उद्योगों ने खुद को दिवालिया करार दिया । उद्योगों के बीमार 
होने पर कर्ज देने वाले बैंकों ने मुहर लगा दी। बैंक अधिकारियों के साथ साठगाँठ 
ने करोड़ों के वारे-न्यारे झटके में कर दिए। 


दिवालिया होने का एलान करने वाले किसी भी उद्योगपति ने आत्महत्या नहीं की । 
उलटे सभी की चमक में तेजी आई और सरकार ने भी उनकी मदद की। नब्बे के 
दशक का अंत होते-होते नागपुर से पचीस किलोमीटर दूर एक नई जगह एमआईडीसी 
के लिए तैयार की गई। बुटीबोरी नाम की इस जगह में इस बार करीब साढ़े चार 
सौ उद्योगों को जमीन पर अब बिल्डरों का कब्जा है। चालीस फीसद उद्योगपति 
खुद बिल्डर हो गए तो साठ फीसद उद्योगपतियों ने अपने-अपने मुनाफे को देखते 
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हुए जमीन का खूब व्यावसायिक उपयोग किया। विदर्भ के चंद्रपुर में भले पचास 
हजार कर्ज न लौटने पर बैंक फोटा चिपका कर कानूनी कार्रवाई का नोटिस भिजवा 
दे, लेकिन हिंगना में उद्योगों के दिवालिया होने का मतलब है करोड़ों का कर्ज झटके 
में साफ। 

उद्योगों के लिए कर्ज लेने वालों की रिजर्व बैंक की सूची ही कयामत ढाने 
वाली है जिसके मुताबिक सिर्फ राष्ट्रीयकृत बैंकों को दस लाख करोड़ से ज्यादा 
का चूना देश के उद्योगपति लगा चुके हैं, जिसमें महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा, नब्बे 
हजार करोड़ रुपए का कर्ज उद्योगपतियों पर है। लेकिन किसी भी उद्योगपति ने उस 
एक दशक में आत्महत्या नहीं की जिस दौर में महाराष्ट्र के बयालीस हजार किसानों 
ने आत्महत्या की। यह अर्थव्यवस्था किस देश की है, क्या चिदंबरम या मनमोहन 
सिंह बताएँगे । 
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मुझे एहसास है, सन्नाटा या ठहरा हुआ जीवन 
कितना ख़तरनाक होता है 


कमलेश्वर जब मीडिया से जुड़े तो कितने ही लोगों ने साहित्य से उनका नाम काट 
दिया। कमलेश्वर जब पत्रकारिता से जुड़े तो कितनों ने एक उम्दा कलाकार का ख़त्म 
होना करार दिया। आपातकाल लगा तो कमलेश्वर ने संपादकीय पन्ना काला कर 
उसमें कलम की नोंक धंसा दी और नीचे कमलेश्वर लिख दिया। तानाशाही का 
यह प्रतिवाद सत्ताधारियों को साहित्यकार से ज्यादा पत्रकार मन का लगा। रेणु ने 
पटना के गांधी मैदान में विशाल सभा में ' पद्मश्री ' की उपाधि लौटाई तो पहले बधाई 
कमलेश्वर ने ही दी। जिस दिन (6 दिस. 92) बाबरी मस्जिद ढहा दी गई, उस 
दिन बेचैन कमलेश्वर ' जागरण ' में संपादक कैबिन में न बैठ पाए। संपादकीय लिखने 
डेस्क पर सहयोगियों के बीच आ गए। जार...जार...रोते भी रहे, क़लम चलाते भी 
रहे। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ संवाद का दौर शुरू हुआ तो कमलेश्वर 
को ज्यादा आस उनके क़ैदियों की रिहाई को लेकर जगी जो एक-दूसरे की अनजान 
जेलों में बरसों से रह रहे हैं। जोधपुर की जेल में बंद एक क़ैदी ने कमलेश्वर को 
उन्हीं का “कितने पाकिस्तान' पढ़कर पत्र लिखा। जानकारी दी, बीते तेरह साल से 
वह कैसे किन हालात में जेल में बंद है। कमलेश्वर का पत्रकार मन जो प्रतिवाद 
का था...जगा। मजबूर किया, मुद्दा बनाना है। अर्थात सिर्फ़ क़ैदी की बात कहनी 
नहीं है, बल्कि वापस क़ैदी को मुलतान (पाकिस्तान) उसके अपने घर पहुँचाना है। 
हम भिड़े...कैदी की रिहाई हुई । कमलेश्वर ख़ुशी से सराबोर थे। हमारी पीठ शब्दों 
के जरिए ठोंकी। अपने कॉलम में मुशर्रफ के मुहाजिरों के आंदोलन प्रेम से अपने 
संवाद में कई राहतों के निकलने का खुला चित्र लिया । फिर टी.वी. इंटरव्यू में खुले 
मन से कहा, पाकिस्तान के साथ शुरू हुई बातचीत जारी रहे तो आमजन को राहत 
मिलती रहेगी। बातचीत बंद हो गई तो समझिए एक नहीं कई जख्म कश्मीर की 
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तर्ज पर आमजन के मन पर लगेंगे। जिन्हें पाटना वक़्त के साथ मुश्किल होगा और 
फिर कश्मीर अफसाना बनेगा। 

दरअसल, व्यवस्था को लेकर एक तल्ख़ी हमेशा कमलेश्वर के भीतर थी। 
खासकर पत्रकारिता मिजाज या पत्रकारों से घिरे रहने के दौरान हमेशा यह तलखी 
उन्हें कुरेदती रहती। पर सही है कि बतौर साहित्यकार भी आमजन से जुड़े रहने 
को अकुलाहट हमेशा उनके भीतर रही। आंदोलनों से जुड़ने में भी कभी कमलेश्वर 
ने परहेज नहीं किया। नये प्रयोग साहित्य में बाखूबी किए। ' नई कहानी ' के जरिए 
उस बहस को साहित्य के भीतर भी ला खड़ा किया जो पत्रकारिता या साहित्य के 
लिए फँस अक्सर कहीं गुम हो जाती रही। इस बहस में कभी नहीं पड़े कि साहित्य 
और पत्रकारिता के बीच लकीर खिंचनी चाहिए। 

कमलेश्वर के पत्रकारिता-मिज्ञाज को समझने के लिए पाँच दशक पहले लौटना 
होगा। 954 में उन्होंने “विहान' जैसी लघुपत्रिका का संपादन किया। उसी दौर में 
वह उन सवालों को खड़ा करने लगे जो आज मौजूद हैं। आज़ादी के मायने क्या 
होने चाहिए। एक गुलामी से दूसरी गुलामी तले बहुसंख्यक तबक़े का आना और 
बीच की लकीर ' आजादी' की हो तो उससे ज्यादा त्रासदी क्या हो सकती है | उनके 
अंदर की कुलकुलाहट “नई कहानी' के संपादक बनने पर भी कुलबुलाई और 
“सारिका' के संपादन काल में भी। सत्ता के समानांतर एक कथा आंदोलन की तर्ज 
पर उन्होंने युवा पीढ़ी को जोड़ा चाहे “नई कहानी ' या ' समानांतर कहानी ' आंदोलन 
के तौर पर उन्हें परिभाषित करने का दौर चला मगर “नए प्रयोग' कभी उन्होंने बंद 
नहीं किए। संपादकीय (सारिका) का नाम उन्होंने 'मेरा पत्र' दिया। इसमें अक्सर 
वह उन मुद्दों को छूते या उठाते जिस पर राष्ट्रीय दैनिक के संपादक, पन्ने काले कर 
चुके होते या भविष्य में करते । ' मेरा पत्र' के जरिए उन्होंने उन पाठकों को 'सारिका' 
से जोड़ा जो साहित्य से आतंकित होते या साहित्य को वर्ग विशेष के दायरे में देखते । 
माना जाता है कि समानांतर कहानी की आलोचना एक बड़ी वजह थी 'सारिका' 
छोड्ने की। लेकिन कमलेश्वर ने रुकना कभी सीखा ही नहीं । तुरंत *कथायात्रा' 
निकाली । लेकिन इसकी उम्र कम रही। फिर 'गंगा' पत्रिका से जुड़े । उसके बाद 
अख़बारों का सफर शुरू किया। 'सहारा', “जागरण' और ' भास्कर ' से जुड़े फिर 
छोड़ा। 

लेकिन इस दौर में कमलेश्वर हमेशा बढ़ते समाज की थाह जानने के लिए 
कुलबुलाते रहे। मुझे याद है, साल 2003 ख़त्म हो रहा था और बात कमलेश्वर 
जी से मैंने मज़ाक़ में कही, कि ऐसा लगता है जीवन पीछे छूट रहा है और बाजार 
की चकाचौंध महानगर में ऑक्सीजन का काम कर रही है । कमलेश्वर जी तुरंत बोल 
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पड़े, टी.वी. में हो, कोई कार्यक्रम इसी थीम पर क्यों नहीं करते? उस वक़्त मैं 
एनडीटीवी इंडिया में था। मैंने क्रिसमस के दिन पाँच सितारा जिंदगी टटोलने का 
मन बनाया एवं होटल की चकाचौंध में बाक़रायदा आधे घंटे का लाइव शो (सीधे 
प्रसारित) ' इंडिया यात्रा ' करने पहुँचा । कार्यक्रम में चकाचौंध दिखानी थी...चकाचौंध 
में डूबे-डूबते लोगों से बातचीत करनी थी और इस पूरे माहौल पर आपने गेस्ट के 
साथ बातचीत या कोई प्रतिक्रिया लेनी थी। गेस्ट के तौर पर मैंने कमलेश्वर जी को 
ही बुलाया। कार्यक्रम शुरू हुआ...मैंने देश के सामने आ रहे संकटों पर टिप्पणी की। 
उपभोक्ता संस्कृति के लगातार बढ़ते वर्चस्व की चिंता जताई । बाजार कैसे सब कुछ 
अपने भीतर समेट लेने को आमादा है, उसका एहसास होटल के खुशनुमा माहौल 
से जोड़ा। कमलेश्वर जी ने शुरुआती टिप्पणी की, '' सांप्रदायिकता और जातिवादी 
ताक़तों के ख़िलाफ़ लड़ाई जारी है और जारी रहेगी। हमारी सामाजिक संस्कृति 
बहुलतावादी रही है और रहेगी। जहाँ तक बाजार के वर्चस्व का सवाल है तो खतरा 
चकाचौंध का नहीं समाज-रिश्तों के ख़त्म होने का है जो एकाकीपन में ढकेल रहा 
है और उसे दूर करने का रास्ता, रास्तों को ही ख़त्म कर घेरे में समेट रहा है।'' 
जब लोगों से बात हुई तो यह भी निकला कि ख़ुश कैसे हों या फिर उसका इजहार 
कैसे करें, इसके विकल्प ख़त्म होते जा रहे हैं। कमलेश्वर जी तुरंत बोले, '“यही 
तो खुशी का विकल्प है। पहले ख़ुशी में लोगों का समूह मायने रखता था। आपके 
अपने शामिल होते थे ख़ुशी बाँटते...दु:ख ख़त्म होता। मगर अब आपने इर्द-गिर्द 
अनजानों की भीड़ है मगर हर कोई उसी भीड़ में अपनी नई पहचान चाहता है। 
जाहिर है, पर ख़ुशी का इजहार नहीं, बल्कि भविष्य या अगले पल की चिंता में 
आपने सुरक्षित घेरे को बनाने का इजहार है। कार्यक्रम के बीच में होटल का बैरा 
जूस के दो ग्लास ले आया तो कमलेश्वर जी ने ठहाका लगाया...कहा, “रंग पर 
ना जाइए। किसी भी रंग का जूस रखिए...स्क्रोन पर यह ख़राब ही दिखेगी क्योंकि 
नयापन इतना हावी है कि दर्द का रिश्ता नहीं चकाचौंध और नाच-गाना मस्ती की 
चाहत हर देखने वाले में है। जूस और मवाद का फ़र्क़ नहीं है।'' 

कमलेश्वर जी टिप्पणियों के जरिए अक्सर हास्य पैदा कर गंभीर सच को 
भी सरलता से कहते। कार्यक्रम के अंत पर उन्होंने यही कहा, “टी.वी. उसी बाजार 
की उपज है जिसका पैमाना नापने आप कैमरे के साथ आए हैं । अब आप भी बाजार 
वालों में शामिल हो गए। यही है गागर-सागर का सच।'' 

हक़ीक़त यही है कि अपनी तल्ख़ टिप्पणियों की वजह से भी अख़बार में 
बतौर संपादक वह नहीं टिक पाए। यूँ उनके स्वभाव में नब्ज पकड़ने वाली एक 
अजीबोगरीब क्रिस्सागोई थी। एक सच वह अक्सर बताते, जब दूरदर्शन में उनको 
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नौकरी लगी थी। 959 में पहली सरकारी नौकरी दूरदर्शन की ही की। उस समय 
ब्रिटेन की महारानी एल्जिबेथ भारत दौरे पर आ रही थीं। “लाइव प्रोग्राम ' के लिए 
जब कैमरे की फेजिरान तय करने पहुँचे तो इंडिया गेट के साथ बड़ी-सी छतरी तले 
बड़ी सी मूर्ति जार्ज पंचम की लगी थी। उस दौर में राममनोहर लोहिया की अगुवाई 
में समाजवादियों ने आंदोलन छेड़ा था जिसमें जार्ज पंचम को नाक टूट गई थी । उबस 
कमलेश्वर जी को एक कहानी का प्लाट उसमें मिला उन्होंने एक कहानी लिखी 
'जार्ज पंचम की नाक।' जिसमें उन्होंने जिक्र किया कैसे महारानी यहाँ से गुजरेंगी? 
कैसे उनका अब स्वागत होगा। कैसे अपने पूर्वजों को एलिजाबेथ याद करेंगी । और 
कैसे नौकरशाही अपनी पुरानी महारानी से इस टूटी हुई नाक को छुपाने के लिए क्या- 
क्या तमाशे करेगी? संयोग से वह कहानी पत्रिका “नई कहानियाँ में छपी। जिसके 
अंत में लेखक के बारे में जानकारी भी छपी। दूरदर्शन में काम करने का जिक्र भी 
आया। सरकारी नियम और क्रायदे में ऐसी आजादी सरकारी कर्मचारी को मिलती 
नहीं, कि वह अपने मन के विचारों को पन्ने पर उकेर सार्वजनिक कर दे। हंगामा 
हुआ और नौकरी (सरकारी) छोड्नी पड़ी। चूँकि उत्तर प्रदेश के एक ठहरे हुए कस्बे 
मैनपुरी से निकल, भागती-दौड्ती जिंदगियों के बीच कमलेश्वर अक्सर ठहर कर 
साँस लेना चाहते। इस वजह से दो तरह के समाज के बीच अक्सर खुद को पुल 
बना लेते थे कमलेश्वर । खासकर अख़बार के दौर में रिपोर्टरों की कॉपी पर जब भी 
पैनी निगाह कभी-कभार डालते तो सहयोगियों (जो उनके नीचे ही होते) को सचेत 
भी करते कि माध्यम किसी भी रिपोर्ट से ज्यादा ताक़तवर होता है। ऐसे में रिपोर्ट 
के जरिए पाठक के मर्म को छूने को कोशिश होनी चाहिए। मसलन भाषा को लेकर 
उनका सीधा मानना रहा। सिर्फ कहानी के लिए नहीं, अख़बारी रिपोर्ट के लिए भी 
भाषा बहुत बड़ी शक्ति है और उसे बार-बार आत्मसात करना चाहिए या कहें भाषा 
के साथ जीना पड़ता है। क्योंकि भाषा ही वह चीज है जो रुकी हुई वस्तु नहीं है। 
फिर वह माध्यम के भरपूर उपयोग करने पर जोर देते। सबका मानना था कि रिपोर्टर 
जो समझकर लिख रहा है, जरूरी नहीं छपने के बाद पढ़ने वालों का एहसास भी 
वैसा ही रहे। हो सकता है, कैनवास बड़ा नौकरी से हो सकता है नई सोच नई पहचान 
बने। 

खुद कमलेश्वर कभी रुकना नहीं चाहते थे लेकिन फिर छूट गई चीज़ को 
छोड़ना भी नहीं चाहते। किसी भी धारणा को लेकर अतीत टटोलना और उस दौर 
के संकट को महसूस कर अपने भीतर शक्ति संचालित करना...यह प्रयोग कहानी 
से लेकर टी.वी. और अख़बार तक को जीते हुए उन्होंने बखूबी किया। एक बार 
किसी ने उनसे पूछ लिया, आप लिखते रहना क्यों चाहते हैं? (दरअसल यह सवाल 
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“जागरण' में काम करते वक़्त अयोध्या-बाबरी मस्जिद जैसे सवालों को लेकर उनके 
लगातार लेखन के जरिए सवालों को खड़ा करने पर एक पत्रकार ने किया था।) 
कमलेश्वर जी जवाब देने से पहले एकदम खामोश हो गए। काफ़ी देर तक कहीं 
खो-से गए। फिर एकाएक बोल...“ जानते हो, मैं जहाँ से आता हूँ, वहाँ अक्सर 
मुझे लगता सिर्फ तारीख-दर-तारीख़ बदल रही है। अजीब सा सन्नाटा है...कुछ 
बदलता ही नहीं। हर चीज लगता जो जैसी है, वैसी ही रहेगी...ठहरी हुई सी। 
वहीं घर में यानी मैनपूरी क़स्बे के उस घर में अपनी माँ के साथ रहता। हर दिन 
एक सा गुजरता...जिंदगी रुकी, थमी सी लगती | सब कुछ जहन में आज भी हूबहू 
वैसे ही आता है । कुँआ...पानी निकालने की टूटी रस्सी...छोटी बाल्टी का टेढ़ा पैंदा। 
कपड़ा सुखाने का तार, घर के भीतर कुर्ता-कमींज टाँगने के लिए मढ़ी कीलें। हर 
बरसात में छत से पानी का टपकना। नीचे सामानों का इधर-उधर करना या छत 
के नीचे लोटा रखना। बाहर नालियों में कीचड़। सब कुछ रुका हुआ। उस वक़्त 
समझ नहीं पाता कैसे उसे कहूँ हवा में उड़ते धुएँ को तरह इन सबको भी वातावरण 
में घोलना चाहता था। जो भी वैचारिक कुलकुलाहट उस दौर में थी, जो अवसाद, 
घुटन और न बदलने वाले परिवेश को लेकर अकुलाहट थी, वह सब जब पन्ने पर 
उकेरा तो लगा यह कहानियों की शक्ल ले रही है। फिर जब यही कहानियाँ छपीं 
(पहली कहानी *फरार', जो 946 में छपी) तो लगा, पर वहीं पहुँचती भी है और 
जिनके पास यह पहुँची तो उनसे एक संवाद भी बना (947 तक कहानी ' कॉमरेड ', 
' अप्सरा' नाम को पत्रिका में छपी तो पाठकों के ढेरों पत्र मेरे पास आए जिसने मेरी 
जडता तोड़ी) । जिसने मुझे कैनवास दिया और मेरे अंदर की अकुलाहट उस कैनवास 
पर जीवन के रंग परोसती रही । शायद इसीलिए मैं रुकने...ठहरने या सन्नाटे से बेहद 
घबराता हूँ। जो भी अंदर है, उसे सामने लाते रहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इसका 
एहसास है...सन्नाटा या ठहरा हुआ जीवन कितना भयानक होता है, जिसे अब भी 
हमारे समाज का एक बड़ा तबक़ा भोग रहा है। 
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जनमत : आंदोलन की पत्रिका के खत्म होने का मतलब 


विकल्प का सवाल, आंदोलन की बात--अब या ये मौजूं रह गए हैं? मुद्दों को लेकर 
जनता को गोलबंद करने का कोई मतलब है? जिस तर्ज पर संसदीय राजनीति अपनी 
उड़ान भर रही है, उसमें सामाजिक-आर्थिक विषमता पर भी गौर करना कितना मायने 
रखता है? ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जिन पर सबसे पहले तो नहीं लेकिन आंदोलन 
से जोड़कर और बहुसंख्यक तबक़े की जरूरत तले पत्रिका जनमत ने देखना शुरू 
किया जमीन से जुड़े सवाल उठाए, सवालों को बौद्धिकता तले मथा फिर उसे आंदोलन 
का हिस्सा बनाया और सत्ता को चेताया या कहें उसे एहसास कराया कि बहुसंख्यक 
वर्ग की अनदेखी नहीं की जा सकती। सत्ता भी गाहे-बगाहे महसूस करती रही 
कि कुछ आँखें तो हैं जो देख रही हैं और चुनावी दौर में उसके वोट बैंक में सेध 
लगा सकती हैं। 

आंदोलन से जुड़ा साहित्य-लेखन कितना मौजूं है और वो किस तरह कैडर 
को दिशा दे सकता है इसको भी जनमत के जरिए असे तक बाखूबी देखा-परखा 
जाता रहा। 

लेकिन बंद होने के बाद दोबारा शुरू हुए जनमत के कलेवर को देखकर ये 
महसूस किया जा सकता है कि सत्ता अगर बेलगाम हो चली है तो उसकी बड़ी 
वजह सत्ता के घेरे में आंदोलन का ताना-बाना बुनना है। यानी समझ में आ रहा 
है कि सामाजिक-आर्थिक विषमता बढ़ रही है। ये भी समझ में आ रहा है कि 
बहुसंख्यक वर्ग के लिए न्यूनतम का सवाल ज्यादा गहराया है। लेकिन ये समझ 
में नहीं आ रहा है कि बढ़ते संकट में विकल्प या आंदोलन की रूपरेखा क्या हो। 
सीधे कहें तो जनमत उस दौर की पत्रिका है जब लिबरेशन को संसदीय राजनीति 
पर भरोसा नहीं था। संघर्ष और आंदोलन में विकल्प का सवाल टटोलने की बात 
होती रही ग्रामीण इलाकों में, वो भी बिहार जैसी जगह पर जातीयता से हटकर वर्ग- 
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संघर्ष का सवाल खुल्लम-खुल्ला कार्रवाई के तौर पर नजर आया | वहीं शहरी इलाकों 
में ऐसे संघर्ष को बौद्धिक मान्यता इस तर्ज पर जरूर मिली कि आंदोलन चाहे सत्ता 
पर काबिज ना हो पाए लेकिन आंदोलन सत्ता को सचेत जरूर रखे हुए है। लेकिन 
आज के दौर में आंदोलन को लेकर कई सवाल उठ सकते हैं-कम से कम जनमत 
जैसी पत्रिका के कलेवर को देखकर आंदोलनों पर ही सवालिया निशान लग सकता 
है । यहाँ यह सवाल उठाया जा सकता है कि आंदोलन चाहे बहुसंख्य वर्ग के बीच 
का मुद्दा रहा हो लेकिन सत्ता के अंतर्विरोध को लेकर ही इसकी मशक्कत जारी है। 
वो भी वैसे अंतर्विरोध के मुदे, जो छुपे रहे, यानी सरकार या सत्ता का रुख़ जिन 
मुद्दों को लेकर दोतरफा रहा हो। अब सवाल है कि सत्ता का रुख़ क्या इतना बदल 
चुका है कि उसके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है? जिस तर्ज पर सरकार 
बनी और चल रही है वैसे में अंतर्विरोध ही सत्ता की ऊर्जा हो चली है। तो आंदोलनों 
का मतलब क्या है? इतना ही नहीं जिस बहुसंख्य तबक़े की बात अभी तक आंदोलनों 
में होती रही कया बाजार व्यवस्था ने उसे भी लील लिया है? या फिर वही आंदोलन 
की ऊर्जा का परिणाम ही है कि संसदीय राजनीति राष्ट्रीय दलों के तौर पर खारिज 
हुई। यानी एक दशक बाद आंदोलन की उपलब्धि यही लगती है कि क्षेत्रीय दल 
राष्ट्रीय क्षितिज पर आ गए। 

दरअसल इस तरह के सवाल भी उसी संसदीय राजनीति के घेरे में मौजूं हैं 
जिसके ख़िलाफ़ आंदोलनों ने अपनी रूप-रेखा खड़ी की । जाहिरा तौर यहाँ ये सवाल 
किया जा सकता है कि जिन विकल्पों को लेकर या फिर जिन आधारों पर आंदोलन 
चले अब वो नहीं बचे हैं । जनमत के संपादक रामजी राय के ही आलेख में मुक्तिबोध 
की पंक्तियाँ 'अब अभिव्यक्ति के सारे ख़तरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ 
और गढ़ सब।' दरअसल क्या मतलब निकाला जाए ऐसी पंक्तियों से, वो भी जनमत 
में? सीधे कहें तो जो पत्रिका अभी तक अपनी पहल से ये काम करती रही वो अब 
आंदोलन-विकल्प के लिए बिंबों का सहारा ले रही है। संकट इतना भर नहीं है। 
जिस तर्ज पर राजनीति हो रही है, समाज को खंगाला जा रहा है और विरोध न 
हो इसके लिए की जा रही कार्रवाई को क्रानूनी जामा पहना कर सत्ता और जनता 
की सुरक्षा की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है वैसे में किसी भी पत्रिका की क्या भूमिका 
हो सकती है? आतंकवाद क्या है और आतंकवादी कौन हैं? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, 
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार का वो हिस्सा जिसे नक्सलवादी 
दंडकाराण्य के नाम से पुकारते हैं वहाँ की जमीनी हक़ीक़त क्या है? यहाँ के ग्रामीण 
इलाक्रों में खेत-खलिहान से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो वो नक्सलियों को अदालत में 
ही सुलझाया जाता है। सीधे कहा जाए संसदीय राजनीति के घेरे में इन इलाक़ों के 
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हालात इतने बदतर हैं कि किसान-मज़दूर या फिर पिछड़ों से जुड़ा कोई अपराध 
हो वो सरकारी फाइलों तक भी नहीं पहुँच पाता है। इसमें लगान-लेवी जैसे मुद्दे 
भी शामिल हैं। यानी अर्थव्यवस्था के आधार से जो बहुसंख्यक तबक़ा जुड़ा हुआ 
है, उसके लिए राज्य का मतलब कुछ भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ये बात 
सिर्फ नक्सली इलाक़ों पर लागू होती है--पंजाब में तो सरकार की खुल्लमखुल्ला 
नीति ही है बड़े किसानों का हित। 

दरअसल विश्व व्यापार संगठन के साथ जो तालमेल सरकार का है या जिस 
तर्ज पर सरकार अंतरराष्ट्रीय बाज़ार के आगे नतमस्तक है वैसे में छोटे किसान-मज़दूर 
नई अर्थव्यवस्था के खाके में फिट भी नहीं बैठते हैं । इस आतंक का दूसरा रूप खुले 
तौर पर आंधप्रदेश में देखा जा सकता है। सिर्फ़ आई.टी. की बहार ही नायडू की 
राजनीति का सत्य नहीं है, बल्कि राज्य की सभी ट्रेड यूनियनों को बंदूक की नोक 
पर कैसे ख़त्म किया जा सकता है इसका नजारा भी यहाँ मौजूद है । तरीक़ा भी निराला 
है, आतंकवादी संगठन करार दिए जा चुके पीपुल्स वार ग्रुप से एक-एक कर सभी 
ट्रेड यूनियनों को जोड़ा जा रहा है और यूनियन में शामिल सभी प्रमुख पदाधिकारियों 
को बारी-बारी से चेताया जा रहा है कि वो यूनियन छोड़ दें अन्यथा उन्हें आतंकवाद 
विरोधी क़ानून के घेरे में ले लिया जाएगा। इतना ही नहीं लेखक संघ से जुड़े 
साहित्यकार-शिक्षक-बुद्धिजीवियों को भी धमकी दे कर चेताया जा रहा है कि वो 
लेखक-संघ छोड़ दें अन्यथा उनके ख़िलाफ़ आतंकी कलम लगा दी जाएगी । राज्य 
खुद आतंक फैलाकर इसका एहसास करा रहा है कि वो अहसान कर रहा है जो 
कार्रवाई करने से पहले चेतावनी दे रहा है। जो साहित्यकर्म के जरिए सीधे विकल्प 
का सवाल खड़ा करते हैं उनकी तो ख़ैर नहीं। तेलांगाना मे जन नाट्य मंडली से 
जुड़ी वेलली ललिता की हत्या होती है। वरवरराव को हत्या की धमकी मिलती 
है, गदर पर जानलेवा हमला होता है। जहाँ भी आंदोलन की जारा भी महक आती 
है उसे दबाने-ख़त्म करने की कार्रवाई शुरू हो जाती है। ये बात खुलकर सामने 
आती है कि मारने वाले, हमला करने वाले, धमकी देने वाले सभी राज्यतंत्र का 
हिस्सा हैं। 

तो सवाल उठता है कि आंदोलन की स्थिति इतनी भर भी नहीं बची है कि 
उसे नैतिक समर्थन दिया जाए? महत्त्वपूर्ण सवाल है कि आंदोलन-दर-आंदोलन 
के ख़त्म होने का चिंतन क्या इतना भर ही है कि सत्ता मजबूत हो चली है या फिर 
कही न कहीं आंदोलन भी अपने घेरे में सत्ता की ही तर्ज पर बनते बिगड़ते रहे? 
यहाँ ये सवाल उठाया जा सकता है कि एक वक़्त आंदोलन को भी ये महसूस हुआ 
कि संसदीय राजनीति कमजोर हो चली है ऐसे में उसमें भागीदारी के जरिए अपने 
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अनुकूल व्यवस्था खड़ी की जा सकती है। अपने तरीक्रे से एक वक़्त आंध्र प्रदेश 
में जनशक्ति और पीपुल्स वार के चंद्रपुल्ला रेड्डी ग्रुप को लगा तो वो चुनावी राजनीति 
के जरिए परिवर्तन का सपना संजोए रहे। उधर बिहार में लिबरेशन ने भी पहले 
आई.पी.एफ और फिर खुद चुनावी राजनीति में पहल की | शुरुआती दौर में मिली 
सफलता ने देश भर में ये बहस भी छेड़ी कि क्या आंदोलन से चुनावी राजनीति 
में शामिल दलों पर जनता का भरोसा ज्यादा हो सकता है। मगर संसदीय राजनीति 
के दायरे की जो विसंगतियाँ है, उनसे कैसे निपटा जाए या कहें उन्हें आत्मसात करते 
हुए जनता को विकल्प के लिए कैसे गोलबंद किया जाए, ये शायद अभी भी आंदोलन 
से चुनावी राजनीति में क़रदम रखने वालों के लिए अबूझ पहेली है। 

यहाँ ये सवाल महत्त्वपूर्ण है कि जनमत जैसी पत्रिका ऐसे में आंदोलन को 
लेकर या फिर सत्ता की राजनीति को लेकर भी कितनी ईमानदार हो पाएगी। अगर 
इस सवाल को आगे बढ़ाएं तो आंदोलन के गर्भ से निकली पत्रिकाएँ भी क्या संगठन 
या बाद में उनके राजनीतिक दल होने के साथ क्यों नहीं बदलेगी? यानी संगठन 
के बदलते चरित्र का असर भी संगठन की पत्रिका पर पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उस 
पाठक वर्ग का क्या होगा जो जनमत जैसी पत्रिका के नजरिए से आंदोलन को समझता- 
परखता रहा है? सवाल सिर्फ उनके भरोसे का नहीं है, सवाल है आखिरकार वही 
सत्ता/व्यवस्था मजबूत होती नजर आएगी जिसके विरोध में संगठन का सोच होता 
है। 

ऐसे में जनमत जैसी पत्रिका का बदलना दो तरह के नए ख़तरों को भी जन्म 
देता है। पहला, सत्ता के दायरे में ही विसंगति और समाधान दोनों को देखना। हाल 
ही में यानी जनवरी में राष्ट्रीय महिला आयोग ने जब आदिवासी इलाक़ों का दौरा 
कर महिलाओं को स्थिति का आंकलन किया तो ये पाया कि जो नक्सली आंदोलन 
इन क्षेत्रों में चल रहे हैं उन्हें राज्य से ज्यादा तरजीह ये महिलाएँ दे रही हैं । बक़ायदा 
रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य की नीतियों और पुलिस-प्रशासन ने इनका भरोसा डिगा 
दिया है कि ये उन नक्सलियों को मान्यता दे रही है जिन्हें केंद्र सरकार ने आतंकवादी 
संगठनों की फ़हरिस्त में रखा है। अब सवाल है कि जो व्यवस्था विकल्प के सवाल 
पर मुँह भी नहीं खोलने देती वही अगर अपने ही संस्थानों के जरिए अपनी नीतियों 
पर उँगली उठवाती है, तो माना जाए कि सत्ता लोकतांत्रिक है? दूसरा, आंदोलन 
से हटकर साहित्य को परोसने की ऐसी कोशिश जिसमें ये लगे कि चिंतन को 
कुलबुलाहट और एक्टीविटीज्म अलग-अलग है। जनमत के नए स्वरूप को देखकर 
जहन में कुछ अलग सवाल भी रेंगते हैं, मसलन वैकल्पिक साहित्य की यहाँ धारणा 
कुछ भी नहीं है? या फिर साहित्य के नाम पर यही समझाया जाए कि अब ये वक़्त 
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आ गया है कि हमारा युवा-वर्ग आइने के सामने बैठकर बाल सँवारे और इश्क़ करे ! 
या साहित्य के नाम पर यही परोसा जाए कि ओस के मोती में जिंदगी की खुशबू 
या फिर विद्रोह या विकल्प को सपनों के भरोसे छोड़ दो। 

ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि आंदोलन के मायने बदल गए हैं? ये मानना 
इस वजह से जनमत के अनुकूल लगता है क्योंकि इसी दौर में राज्य का आतंक 
आर्थिक नीतियों के ज़रिए हर जगह खुले तौर पर उभरा है किसानों की आत्महत्याओं 
का दौर तो इसका एक बिंब मात्र है। यह तल्ख हक्रीक्रत है कि सरकारी गोदामों 
में अनाज भरा रहा और उड़ीसा में आदिवासी भूख से मरते रहे । और तो और मध्यप्रदेश 
राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात समेत बाहर राज्य में गरीबी रेखा से नीचे के तबक़े 
को मुफ्त दाना पानी तो दूर सरकारी नीतियों के तहत भी कम क्रीमत पर गेहूँ-चावल 
नहीं दिया गया। अगर यहाँ तेलांगना-तेभागा आंदोलन को याद किया जाए तो कह 
सकते हैं कि सत्ता के चरित्र में नहीं आंदोलन की दशा-दिशा में फर्क आ गया है। 
लेकिन यहाँ यह तर्क दिया जा सकता है कि जहाँ आंदोलन चल रहे हैं, जहाँ विरोध 
के स्वर अब भी उठते हैं वहाँ का सोच, ख़ासकर इस परिपेक्ष्य में, महत्त्वपूर्ण है 
कि वो अपनी मान्यता को उस दायरे में नहीं देखते और न ही चाहते हैं कि जिस 
घेरे में सत्ता की राजनीति होती है, या उसका प्रचार-प्रसार होता है। 
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फ़ासीवाद और लेखक 


अगर सत्ता ही फासीवाद रुख अख्तियार कर ले और शिक्षा संस्कृति से लेकर इतिहास 
को भी अपने अनुकूल करने पर उतारू हो तो यह सवाल पैदा हो सकता है कि इससे 
निपटा कैसे जाए? कुछ इसी तरह का भाव समेटे दस साल बाद फिर से प्रकाशित 
आलोचना में साहित्यकार और लेखकों की बेचैनी देखी जा सकती है। फासीवाद 
पर केंद्रित आलोचना में भाजपा-आरएसएस जिस तरह बहस के केंद्र में हैं उससे 
यह बात भी उभरती है कि जब सवाल सत्ता में व्याप्त सांप्रदायिकता की मुखालफ़त 
का हो तब उन विचारों को कहाँ तक मान्यता दी जा सकती है जो राज्य की लुंज- 
पुंज स्थिति का लाभ उठाकर अपने संघर्ष की बात करते हों। संसदीय राजनीति के 
घेरे में जातियता और संस्थानों पर कब्जा करने की मानसिकता फासीवादी ताक़तों 
में कैसे रहती है और समाज के अंदर धीरे-धीरे ' हिंदुत्व' के मार्फत वो किस तरह 
को विषमता खड़ी करती है, इसके हर कोण को आलोचना ने उठाया है। मगर 
फ़ासीवाद को लेकर आलोचना की आलोचना भूमंडलीकरण के दायरे में भोथरी भी 
है। साहित्यकारों और लेखकों की बेचैनी न तो खुद को कहीं जन से जोड़ती नजर 
आती है न ही इस बात को समझा पाती है कि जब उदारवादी-पूँजीवादी लोकतंत्र 
पूँजीवाद के आर्थिक हितों की हिफाजत करने में असफल होने लगता है तब पूँजीपति 
वर्ग झूठे नारों, फरेब और गोलीबाजी से एकता, अनुशासन तथा राष्ट्रहित के नाम 
पर जो क्रांतिविरोधी तानाशाही स्थापित करता है उसे ही फ़ासीवाद कहते हैं । इसमें 
दो मत नहीं कि फ़ासीवाद को किसी परिभाषा में नहीं बाँधा जा सकता है क्योंकि 
फ़ासीवाद एक तरह के व्यवहार का द्योतक है । सिद्धांतहीनता इसकी खास विशेषता 
है । लेकिन हर तरह के व्यवहार की कुछ अपनी विशेषताएँ होती हैं और उनके आधार 
पर ही उसमें जुड़ी विचारधारा या सिद्धांत का पता लगाया जा सकता है। 

भारत में अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हमले से लेकर सरकारी कर्मचारियों 
तक को संघ से जोड़ने की पहल को फ़ासीवादी रूप में आलोचना ने खुलकर देखा 
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है। मगर फ़ासीवाद पूँजीवादी वर्ग की जरूरत है जो पूँजीवाद के संकट के वक़्त 
सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था को बचाने के लिए स्थापित किया जाता है और उसके 
खिलाफ जन-आंदोलनों के जरिए ही लड़ाई लड़ी जा सकती है इस पर साहित्यकार- 
लेखक आलोचना में मौन हैं । दरअसल फासीवाद को जिस तर्ज पर आलोचना ने 
परोसा है उससे यह सवाल भी उठता है कि हमारे यहाँ लेखक-साहित्यकार का 
कितना जुड़ाव जन से है। अगर फ़ासीवाद को सिर्फ संघ या भाजपा के ही नजरिए 
परखना हो तो यह वैसी ही सोच है जिस तरह किसी विसंगति का समाधान भी 
उसी के घेरे में टटोला जाए। सांप्रदायिकता के इस नए एजेंडे को राजनीति, पुलिस 
या सेना खारिज नहीं कर सकती। 

जाहिरतौर पर मौजूदा स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सांप्रदायिकता 
के समाजीकरण को कैसे रोका जाए। पहले संघ, फिर जनसंघ और अब भाजपा! 
खासकर सत्ता में आने के बाद भाजपा ने आर्थिक-सामाजिक घालमेल की जो 
सांप्रदायिक राजनीति शुरू की इससे यह सवाल उठा कि राज्य के घेरे में इन तत्वों 
को कैसे ला सकते हैं । यहाँ क्रिस्टोफर कॉडवेल को याद किया जा सकता है जो 
कहते हैं, “जैसे ही कोई कलाकृतियों की रचना के आनंद से आगे बढ़कर कला की 
आलोचना पर पहुँचता है वैसे ही यह साफ हो जाता है कि वह कला के बाहर जा 
पहुँचा है, कि वह कला को “बाहर से देखना शुरू कर देता है। परंतु कला के बाहर 
है क्या?' इस तरह फ़ासीवाद सीधे जिन आधारों पर चल कर आता है अगर उससे 
हटकर चिंतन की प्रक्रिया शुरू हो जाए और फिर संघर्ष की बात हो तो इसका मतलब 
ही क्या है? सीधे कहें तो संघर्ष के दौर में कला-साहित्य मायने भी कितना रखते 
हैं । संघर्ष की स्थितियों तक लाने में साहित्य-कला श्रेष्ठ हथियार हो सकते हैं मगर 
परास्त करने में नहीं । हमारे हिंदी लेखक-साहित्यकारों का अपना संकट कहीं ज्यादा 
बड़ा है। उत्पादन में इनकी भागीदारी शून्य है। जबकि उत्पादन में भागीदारी और 
उसकी अभिव्यक्ति ही संस्कृति है। 

लेकिन पूँजीवादी व्यवस्था में फासीवाद का विरोध करते हुए खुद लेखक- 
साहित्यकार भी विशेषाधिकर संपन्न वर्ग में आना चाहते हैं। वर्ग-समाज में व्याप्त 
अन्य भेदभाव के साथ-साथ पूँजीवादी व्यवस्था में शारीरिक और मानसिक श्रम के 
विभाजन के कारण लेखक थोड़े से विशेषाधिकार संपन्न लोगों में आ जाते हैं | यह 
विशेषाधिकार समाज के उन करोड़ों लोगों के ख़ून-पसीने की उपज होता है जो 
उत्पादन और संघर्ष में जुटे रहते हैं और अपने अवसरों को साहित्य के लिए होम 
कर देते हैं। बहुसंख्य वर्ग की बुनियादी सुविधाओं और आनंद का बलिदान ही 
अल्पमत का विशेषाधिकार बनता है। इस हक्रीक्रत की पहचान में ही लेखक की 
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जन-आंदोलनों के प्रति प्रतिक्रिया और सहभागिता का दायित्व निहित है क्योंकि जन- 
आंदोलन ही पहला स्रोत है जो लेखक बनाता है। चूँकि लिखना एक नई व्यवस्था 
का स्वप्न देखना भी है, इसलिए लेखक अपने आसपास के तंत्र से हमेशा जूझता 
है ताकि बेहतर कल आ सके। इसलिए यह एक मानी हुई बात है कि वो किसी 
फ़ासीवादी पर कोई भी सर्वश्रेष्ठ कविता नहीं रच सकता । यह सही है कि किशोरवस्था 
में सभी लेखक फूल-घास, बाग-झरने, चाँदनी-सूर्योदय जैसे संसार के सभी आनंद 
और आहलादकारी बातों पर लिखना चाहते हैं । मगर बर्तोल्त ब्रेष्ट के मुताबिक 
“जब एक तानाशाह इन सारी अच्छी और प्यारी चीजों पर अपना एकाधिकार स्थापित 
कर लेता है तो लेखक खुद तानाशाह के बारे में लिखने के लिए मजबूर हो जाता 
है।' लेकिन आलोचना का संकट यह है कि वो विरोध-संघर्ष की कौन सी दिशा 
फ़ासीवाद के खिलाफ अख्तियार करे, उसे यही समझ में नहीं आ रहा। फ़ासीवाद 
पर विमर्श तो बखूबी है मगर संघर्ष की शुरुआत किसी हुंकार के साथ सभी चाहते 
हैं । अपने-अपने स्तर पर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार या कश्मीर या फिर 
उत्तर पूर्वी राज्यों में जो आंदोलन चल रहे हैं, वहाँ की स्थिति से खुद को जोड़कर 
कोई लेखक फासीवाद का सवाल नहीं उठाता। फ़ासीवाद पर विमर्श करते हुए यह 
सवाल नहीं उठता कि जहाँ मजदूर-किसान को लेकर आंदोलन चले और चल रहे 
हैं वहीं फ़ासीवादी ताक़तें नहीं पनप पाई। गुजरात का डांग इलाक़ा एक बेहतरीन 
उदाहरण है ।980 के दशक में अतिवाम आंदोलन इस क्षेत्र में रहा । इरफान इंजीनियर 
ने बैचारिक तौर पर क्षेत्र के बहुसंख्यक आदिवासी मजदूर-किसानों की लड़ाई को 
गोलबंद किया। मगर उसे दबाने में क्षेत्र का पूँजीवादी प्रभावी तबक्रा एकजुट हुआ। 
ईसाई-मुस्लिम-हिंदु यानी हर धर्म से जुड़े संपत्तिवान एकजुट हुए और पुलिस, वन 
अधिकारियों की मदद से बाकायदा हिंसक तरीके से आंदोलन तोड़ा गया। 85-86 
में इरफान इंजीनियर के साथ घनघोर ज्यादती हुई। गाड़ी (पुलिस) के पीछे बाँधकर 
सड़क-जंगल में घसीटा गया। जन-आंदोलन बिखरा तो गरीब आदिवासी ईसाई- 
हिंदू-मुस्लिम के झगड़ों की शुरुआत की गई और सांप्रदायिक रंग देकर फ़ासीवाद 
का देसी चेहरा तैयार किया गया जिससे बहस का मुद्दा हिंदूवादी ताकतों की 
सांप्रदायिकता और मिशनरी के 'कब्जा' पर टिके, न कि क्षेत्र में जमीन-रोजगार- 
मजदूरी की लूट के आधार पर, शोषण पर। सवाल है, अगर फ़ासीवाद के भारतीय 
अवतार की तानाशाही ऐसी ही है, जैसी विमर्श के जरिए खड़ी की गई तो अरुणाचल- 
त्रिपुरा में संघ अपंग क्यों है? त्रिपुरा में तो संघ के चार वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का अपहरण 
अतिवादी गुट ने किया। महीनों तो संघ केंद्र सरकार से ही गुहार करता रहा कि 
उन्हें छुड़ाने की व्यवस्था की जाए। के.एस. सुदर्शन तक ने सरसंघचालक का पद 
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संभालते ही नागपुर में अपने पहले भाषण में ही त्रिपुरा में संघियों के अपहरण का 
रोना रोया। खुद जून में जाकर वहाँ पहल भी की। कश्मीर में, तेलगांना में संघियों 
की क्‍या पहल है? नक्सली संगठन पीपुल्सवार के प्रभावित क्षेत्र दंडकारण्य में जो 
कि पाँच राज्यों ( आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार) के इलाक़ों को लेकर बनाया 
गया है। वहाँ संघ या भाजपा की सांप्रदायिकता तो रंग नहीं दिखा पाई है। 

सवाल है, सांप्रदायिकता या फांसीवाद को लेकर लेखकों में अभी तक यह 
समझ क्यों नहीं बन पाई है कि फ़ासीवाद के जरिए भाजपा या संघ बिचौलिए की 
भूमिका में भारत में अवतरित होना चाहता है। क्योंकि नई आर्थिक नीति और 
भूमंडलीकरण के नाम पर अमरीकी साम्राज्यवाद जिस तर्ज पर पूरी दुनिया को हड़प 
रहा है उसमें तीसरी दुनिया के देशों में उसे भाजपा-संघ जैसे बिचौलिए ही चाहिए 
जो सत्ताधीश के ख़ुशी-खुशी तलवे चाटकर अपने घर में सत्ताधारी होने का सुख 
पा सके। अब का लेखक अगर इस चुभन को महसूस नहीं करता तो इसका मतलब 
यह भी है कि संघर्घ-शोषण से कहीं अलग होकर वह मनोरंजनार्थ अपना रचनाकर्म 
कर रहा है। एक लिहाज से यह ठीक उसी तरह है जब सामाजिक कार्यकर्ताओं 
से लेकर पत्रकार, लेखक, शिक्षाविद्‌ या कहें हर क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति फासीवाद के 
खिलाफ अपने संघर्ष को सीधे बीजेपी या संघ का नाम लेकर ही सोचने लगें और 
उसी में सब कुछ केंद्रीकृत कर दें। यानी एक केंद्रीय अवस्था के ख़िलाफ संघर्ष का 
दूसरा केंद्रीय रवैया । बहरहाल यहाँ यह समझ जरूरी है कि हर क्षेत्र के अपने मानदंड 
होते हैं और उसे बचाने की पहल उस पेशे से जुड़े लोगों पर ही होती है। सभी 
एक तरीका नहीं अपना सकते। लेखक कैसे प्रतीक बनता है, इसका एक उदाहरण 
प्रेमचंद हैं। उपनिवेशवाद विरोधी दौर में प्रेमचंद ने सामंतवाद विरोधी और 
उपनिवेशवाद विरोधी लेखन ख़ूब किया। वे भारतीय किसान के जीवन, उसके संघर्ष 
और सीमाओं तथा दमन से जूझने के उसके संकल्प को प्रतिबिंबित कर रहे थे। सभी 
जन आंदोलनों से उनका साहित्य गुजरा। भले ही वे अहिंसक संघर्षो से प्रभावित 
रहे हों या हिंसक लड़ाइयों से बहुसंख्यक तबक़े को कुचलने वाली व्यवस्था को 
विसंगतियों को उभारते हुए उसके खिलाफ चल रहे जन-आंदोलन में लेखक को 
भूमिका को दिखाने के लिए कोई भी लेखक प्रेमचंद से बेहतर “मॉडल ' नहीं हो 
सकता। 

हालाँकि आज के आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परखने पर उनमें कई 
विरोधाभास खोजे जा सकते हैं, परंतु हर संकट और बाधा के सामने बिना किसी 
समझौते के सत्य की प्रखर अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं में दिखाई देती है। यहाँ 
सवाल पैदा हो सकता है कि क्या हमारा वर्तमान लेखक कमजोर है? जवाब होगा 
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शायद नहीं । दरअसल फ़ासीवादी सोच ' सहमति के निर्माण' का भी प्रयास लगातार 
करता रहता है। यह उसका असैनिक ध्येय है। किताबें, पत्रिकाएँ, सभी मुद्रण और 
इलेक्ट्रोनिक माध्यम पाठकों और दर्शकों में नए मूल्य, रिवाजों, दैनंदिन जीवन व्यवहारों 
और वैयक्तिकताओं को गढ़ने में जुटे रहते हैं। और मैकाले की शिक्षा प्रणाली के 
जरिए उपनिवेशवाद ने ऐसे लोग पैदा करना चाहा जो अपने खून और रंग में तो भारतीय 
थे लेकिन रुचियों, मतों, बुद्धि और नैतिकता में अंग्रेज । फासीवाद की वर्तमान अवस्था 
ऐसी ही कुछ व्यापक पैमाने पर भूमंडलीकरण के अनुकूल करना चाह रही है। 
हालाँकि उसका आर्थिक कोण भी है। फासीवादी सोच का जो नजरिया भारत में 
है उसमें संघ एक तरफ स्वदेशी की बात करता है तो दूसरी तरफ भाजपा सब कुछ 
बेचने पर उतारू है। उसके तहत संस्कृति को भी मुनाफे तले रखना सत्ता की जरूरत 
है क्योंकि साम्राज्यवाद के लिए संस्कृति भी ऐसी बिकाऊ चीज ही है जिससे मुनाफा 
कमाकर संपत्ति इकट्टी की जा सकती है । फिर साम्राज्यवाद खुद को फैलाने के लिए 
फ़ासीवाद ताक्रतों के जरिए जी-हुजूर मानसिकता की रचना और अपना माल बेचने 
का वातावरण भी तैयार करता है और वे ही साहित्य के प्रति उसका रुख और नीति 
निर्धारित करते हैं । इतना ही नहीं, वे जनचेतना को विकृत करने और परिवर्तनकामी 
जन प्रयासों को दिग्भ्रमित करने के काम को भी अंजाम देते हैं । जाहिर है उसका 
असर हर उस लेखक-साहित्यकार पर पड़ेगा जो जन-आंदोलन से न जुड़ा हो। 

दरअसल यहाँ लेखकों को सचेत रहना होगा क्योंकि फ़ासीवादी संस्कृति की 
दूसरी साजिश जन-आंदोलनों, असहमतियों, विरोधों और प्रतिपक्षियों को आत्मसात 
कर पचा लेना है। इसके लिए वह जन-आंदोलनों की संघर्ष शैलियों को सीखने, 
जीने, सुधारने और हस्तगत कर लेने के लिए खुद को तैयार करती है। इस बारीक 
फ़र्क के साथ कि जन-संघर्षो का सत्व समाप्त हो जाए और उनके सतही और स्थूल 
रूप बचे रहें। भारत में एनजीओ का जो जाल है और सरकार इन्हें समाज सेवा के 
नाम पर जो सुविधा दे रही है-वह दरअसल फ़ासीवादी संस्कृति का ही एक रूप 
है । अपने घेरे में लेखक जब विशेषाधिकार पाना चाहता है तो फासीवादी ताक़तें उसे 
मदद भी करती हैं| दरअसल संघर्ष की स्थितियों का एक माप यह भी है कि वो 
लड़ाई के तरीक़ों पर विमर्श नहीं करती। यह वजह भी है कि स्पेनिश गृहयुद्ध में 
सत्य इतनी तेजी से उभरा कि लोर्का, राल्फफोक्स, क्रिस्टोफर कॉडवेल, डेविड गेस्ट, 
स्टीफन स्पेंडर और अन्य तमाम लेखक स्वयं हथियार उठाकर तानाशाह फ्लैन्को से 
लोकतंत्र की रक्षा के संघर्ष में कूद पड़े जिसने निर्वाचित स्पेनिश सांसदों को सत्ता 
सौंपने से इंकार कर दिया था। भारत से मुल्कराज आनंद भी इस युद्ध में शामिल 
हुए। जाहिर है, यहाँ यह अब साफ़ हो गया है कि लोकतंत्र या आजादी के सवाल 
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पर जनता के साथ लेखक को भी उठ खड़ा होना होगा। गोर्की ने बहुत सटीक तरीके 
से कहा था--' लेखकों को अपने आपसे यह सवाल करना ही होगा कि वे किसके 
पक्ष में हैं । नाजियों और फ़ासीवादी शक्तियों का समर्थन करते हुए नष्ट हो जाने के 
या लोकतंत्र और समाजवाद की हिफाजत के लिए हथियार उठाने के? '” यह अलग 
मसला है कि आलोचना के ज़रिए लेखक-साहित्यकार अब भी इसी विमर्श में जुटे 
हैं कि सेकुलर राजनीति के पास कोई वैकल्पिक आर्थिक ढाँचा नहीं है और फ़ासीवादी 
के भारतीय अवतार से निपटा जाए तो कैसे? 
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समाज से कटा लेखन 


हंस में बाजारवाद को लेकर कई सवाल आरसे से खड़े किए जाते रहे हैं । बाजार 
को लेकर अक्सर यह मुद्दा भी उठाया गया कि नीतियों के आसरे जो जमीन लोकतंत्र 
की तैयार की जा रही है वह भी बाजार के ही अनुकूल है। इतना ही नहीं, राजनीति 
खुद बाजार पर जा टिकी है। और तो और इस बाजार में संवेदनाओं के ख़रीददार 
और बेचने वाले दोनों मौजूद हैं। लेकिन हक़ीक़त यह है कि इन मुद्दों को उठाते- 
उठाते हंस का लेखन खुद बाजार की गिरफ्त में आता जा रहा है। हाल के लेखन 
में यह खुलकर उभरा है कि अश्लीलता यहाँ पठनीय है। खासकर लेखन में किसी 
चरित्र के माध्यम से या फिर आत्म-संस्मरण के दौरान लेखक उन तमाम स्थितियों 
को खोलकर बताने में नहीं हिचक रहा है जिसे करने में उसे अभी शायद शर्म महसूस 
होती। जाहिर है अचानक सैक्स के वीभत्स तौर-तरीकों को हंस की नई आजादी 
के तौर पर लिखा जा रहा है और उसे पठनीय मानकर परोसा भी जा रहा है। 

जाहिर है सैक्स अकेला मुद्दा नहीं है। अचानक सामूहिक का बोध कराने वाला 
लेखन भी गायब है । समाज में रहते हुए कैसे बाजार का चिंतन व्यक्ति को अलग- 
थलग कर देता है और कोई भी अपनी उपस्थिति या मान्यता सिर्फ अपने घेरे में देखना 
चाहता है, उसका एहसास तो हंस में गाहे-बगाहे पढ़ने को जरूर मिलता है लेकिन 
पहली बार इसी तरह की मान्यता की चाहत लेखन के जरिए सामने आ रही है। 
हालाँकि इसे लेखक के विद्रोह के तौर पर भी माना जा सकता है यानी कुछ भी 
छुपाने की अब यह जरूरत महसूस नहीं कर रहा और अपना समूचा अतीत हूबहू 
सामने रखना चाहता है। लेकिन इस नए लेखन ने एक नए तरीक्रे की आत्ममुग्धता 
की स्थिति भी पैदा की है ठीक उसी तरह जैसे नवधनाढ्य तबक़ा बाज़ार में अपने 
होने को गर्व के साथ सबकुछ लुटाकर भी बताना चाहता है। दरअसल इस चिंतन 
को प्रतिबद्धता समाज-वर्ग-तबक्रे किसी से ना होकर सिर्फ अपने तक ही सीमित 
है। 
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यह सवाल खड़ा हो सकता है कि नवबुद्धिवाद ने उसी बाज्ञार के आगे घुटने 
टेक दिए है, जिसका विरोध कर उसने खुद को खड़ा किया। दरअसल हंस को पढ़- 
पढ़कर लगातार यह महसूस हो रहा है कि संघर्ष की जो जमीन लेखन में पैनापन 
लाती है, या तो अब वह संघर्ष ख़त्म हो चुका और खासी खुशहाली है। या फिर 
लेखक संघर्ष के सामने ही घुटने टेक चुका है। अब वह आँख मूँद कर, जो हो रहा 
है या कहें जो चल रहा है उससे समझौता करने के मूड में आ चुका है। दरअसल 
हंस में सैक्स और 'प्रेम' कुछ इस तरह छाया है जिसे पढ़कर बार-बार यही लगता 
है कि हर चीज़ प्रेम से ही शुरू होनी चाहिए। और लेखकगण एक ऐसे प्रेम की 
तलाश कर रहे हैं जो वर्गों से परे और अमूर्त है। इसी तरह अमूर्त मानव स्वभाव, 
अमूर्त आजादी और शायद अमूर्त सत्य की तलाश। जाहिर है यह चिंतन उसी बाजार 
से निकली है जहाँ वर्ग खारिज हो जाते हैं। समुदाय उपभोक्ता में तब्दील होकर 
हर चीज के ख़रीद-फरोख्त में विश्वास करते हैं। सबसे शोषित या दलित तबक़ा 
जो महिलाओं का है, उसे नए-नए रूप में परोसना तो दूर उनके भीतर भी इसी इच्छा 
को बलवती बनाने की प्रक्रिया तेज़ की जाती है कि वह खुद को कंधे से कंधा मिलाकर 
चलने को आजादी का सिर्फ खाका देखे। लेकिन यहीँ से वह लीक भी बनती, 
जहाँ साहित्यकर्म या लेखन का साथ बहुसंख्यक तबक़े से छूटता नजर आता है। 

इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि बहुसंख्यक तबक्रे तक सबसे ज्यादा 
पहुँच राजनीति और राजनेता की है। वजह भी यही है कि राजनीति की तमाम 
विसंगतियाँ जनता की आड़ में इसी वजह से खारिज हो जाती हैं। और तो और 
बहुसंख्यक वर्ग अगर राजनीति में हाशिए पर होता है या अल्पसंख्यक तबक्रे को 
लेकर राजनीति कुछ लाभ पहुँचाती है तो भी नीतियों पर चाहे अँगुली उठाई जाए, 
लेकिन इसका लाभ राजनेता या राजनीतिक दल को ख़ूब मिलता है। विरोध इस 
राजनीति का ख़ूब होता है, अलग-अलग स्तर पर चाहे वह लेखन हो या मुनाफे 
पर टिकी मीडिया या फिर संगठन के तौर पर काम करने वाले अलग-अलग दबाव 
समूह । लेकिन राजनेता या संसदीय राजनीति में ज्यादा पहुँच पकड़ चिकने मीडिया 
कर्मियों-साहित्यकारों या संगठनकर्ताओं को होती है, यह भी समझना जरूरी है। 
दरअसल यहीं से वह प्रक्रिया शुरू होती है जो राजनीति के आगे उस तबक़े के लेखन 
को बौना बना देती है जो बहुसंख्यक तबक़े के घेरे में गए बगैर राज्य की पहल के 
असर से लेखन में धार पैदा करना चाहते हैं| जाहिर है इस समस्या पर बहस की 
गुंजाइश ही नहीं छोड़ी जाती कि लेखन हो किसके लिए रहा है। पत्रिका में अपना 
अतीत परोसने का नायाब प्रयोग जारी है जिसे हर बार पढ़कर यही लगता है कि 
जो कुछ महाशय के साथ बचपन से जवानी के दौर में घटा वह रोमांटिज्म या जिल्लत 
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किसी ने नहीं भोगी है। आप कह सकते हैं सबकुछ उघाड़ कर रख देने का मंच 
आप ही दे सकते हैं। लेकिन क्या यक्रीनी तौर पर कहा जा सकता है कि आईने 
के सामने बैठकर कंघी काढ्ने का वक़्त या तितलियों से प्रेम का दौर आ चुका है? 
फिर राजनीति जिस घेरे में पहुँचकर भ्रष्ट होती है या राज्य की नीतियों को मुनाफे 
में नाप जोख कर बाजार के अनुकूल रखने की बात होती है, वह साहित्य के लिए 
कितनी मायने रखती है? 

ये समझ जरूरी है कि सांस्कृतिक साम्राज्यवाद महज एक बाजार की ही तरह 
नहीँ, राजनीतिक कारणों से भी ध्यान केंद्रित करता है । जिससे उस राजनीतिक समझ 
को ही जड़ से काट डाला जाए जिससे किसी तरह की सांस्कृतिक अधिपत्य के 
खिलाफ़ बोले। जाहिर है यहाँ प्रगतिशील साहित्य या आंदोलन की बात हो सकती 
है, लेकिन इस आंदोलन के विरोधाभास भी एक बड़ी वजह है जिसने हंस सरीखे 
पत्रिका में लिखने वालों को कुंद किया है । एक तरफ़ लोगों के जीवन स्तर में गिरावट, 
सामाजिक और व्यक्तिगत असुरक्षा में इजाफा, जनसेवा के सोच का पतन इन हालात 
में आत्मनिष्ठ प्रतिक्रिया। हंस में भी बहस चली कि किस तरह हालीवुड या 
डिज्नीलैंड हावी हो रहा है। किस तरह सांस्कृतिक घुसपैठ, राजनीतिक सैन्य प्रभुत्व 
और आर्थिक शोषण से बहुत गहरे से जुड़े हैं। ऐसे में लेखन अगर आत्मनिष्ठ हो 
रहा हो और उसे प्रगतिशील मान लिया जा रहा हो तो ये समझ भी जरूरी है कि 
आप भी बाजार के फंदे में आ चुके हैं। क्योंकि मसला अब सिर्फ अभिजात्यों को 
बदलने का नहीं है, आम आदमी को भी कुंद करने का प्रयास हो रहा है, उन पर 
भी क़ब्ज़ा करने की मन:स्थिति आ चुकी है। 

यही वजह है कि राज्य की उपस्थिति हर जगह से गायब होती जा रही है 
और निजी माध्यम क्रानूनी संरक्षण पाते जा रहे हैं ऐसे में अनियंत्रित पूँजी के जरिए 
अमन और खुशहाली के वायदे भी बखूबी हो रहे हैं और उसी दौर में तकलीफें 
और हिंसा बढ़ी है | सांस्कृतिक हेरफेर कैसे हो रहा है यह सट्टेबाजों और माफिया 
गिरोहों की पहल को सुधार के तहत देखा जा रहा है । यहाँ लेखन पर पड़ती बाज़ार 
की फंदेबाजी को जानना-समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि सांस्कृतिक साम्राज्यवाद 
इसी उपनिवेशी मध्यस्थों और सांस्कृतिक समझ वाले लोग और समूह के जरिए सबसे 
बेहतर काम करता है। अगर तीसरी दुनिया के व्यवसायी अपने आकाओं की शैली 
अपनाते हैं तो ये काम लेखन के क्षेत्र में भी खासा होता है। वह भी उसी तर्ज पर 
उस बाजार की मुखाफलत इस तरह करते हों जिससे तात्कालिक स्थितियों के लिए 
तो आक्रोश आम पाठक में ना ही हो, उल्टे उच्च तबक़े को लेकर एक विलास भोग 
की चाहत जरूर पैदा रहे। यहीं से बंद घेरा भी बनना शुरू होता है जो मुनाफा और 
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निजी हित का ऐसा खाका भी खड़ा करता है जिससे समुदाय या समूह का सोच 
ग़ायब होता जाता है। 

नई परिस्थितियाँ उन पुरानी संस्कृति को भी ख़त्म कर रही है जो लोक नैतिकता, 
धर्म, भाषा, और सामूहिकता का बोध कराती है । वजह वही आर्थिक ताक़तें हैं जिसके 
घेरे में लेखन और सांस्कृतिक समझ आ रही है। इस प्रक्रिया में लेखन को लेकर 
गंभीर होना ही होगा क्योंकि मुख्य संस्कृति के नाम पर जिस तरह सबकुछ खप 
रहा है उसमें सबसे बड़ा ख़तरा गरीबी के खुरदुरेपन को बेचना और रैडिकल सोच 
को नास्टेल्जिया में जीने का अंदाज ही विकल्प का आधार बन जाएगा। 
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